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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत
 हुई

 ।

 महोदय  पीठासीन

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 श्रिया  में  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  श्री  नरेन्द्र  कुमार  राजस्थान  के

 नागौर  निर्वाचन  क्षेत्र
 से

 श्री  मथुरा  दास  जिन्हों  ने  त्यागपत्र  दे  दिया
 के  स्थान  पर  निर्वाचित

 घोषित किये  गये  हैं  ग्रोवर  वे
 अब

 शपथ  लेंगे  तथा  उस  पर  हस्ताक्षर  करेंगे  कौर  सभा
 में

 अपना  स्थान

 करेंगे  |

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  ने  इसके  बाद  शपथ  ली  कौर  सभा  में

 अपना  स्थान  ग्रहण  किया

 fama  महोदर  कुछ  संसद  सभाओं  में  म  ने  यह  देखा  है  कि  जब  भी  कोई  नया  सदस्य  संसद

 में  ara  है
 तो

 सभा  में
 उस

 का  परिचय  कराया  जाता  है  ।  कल  भी  एक  नये  सदस्य  भराये  थे  कौर  उन्हों

 ने  पथ  ली  थी  श्र  में  ने  यह  कहा  था  कि  उन  का  नाम  तथा  उन  का  निर्वाचन  क्षेत्र  सभा  में  घोषित

 किया  जाये  |  मेरे  उस  सुझाव  का  सभा  ने
 स्वागत  किया

 था  ।  इसीलिये  मैं  ने  यह  सूत्र  निकाला  है  ।  में

 इसे
 भ्रच्छा  समझूंगा  कि  माननीय  संसद्-काय  मंत्री  उस  के  बाद  नयें  वाले  सदस्यों  का  यहां  पर

 परिचयਂ  कराया  करें  ।

 श्री  गजराज  fag:  आज  व  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 महोदय :  ast  वे  यहां  नहीं  परन्तु में  उन्हें  सुचित कर  दूंगा  ।  संभव है
 कि  सभा

 के  नेता  कभी  कभी  उपलब्ध  न  इसलिये  संसद्-काय  मंत्री  ही  इस  सभा  में  बनाने
 वाले  नये

 सदस्यों

 का  परिचय  कराया  करें
 ।

 म

 मूल  अंग्रेजी  में
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 Tat  तथ  सिह  यह  ठीक  है  ।

 जिलाध्यक्ष  महोदय  :  तो  इस  के  बाद  मैं  उस  सदस्य  से  शपथ  लेने  रोक  स्थान  ग्रहण  करने  के

 लिये कहा  करेगा  ।
 शपथ  ग्रहण  करने  पर  ही  वे  सभा  के  सदस्य बनेंगे  जब

 तक  ऐसा  नदीं  करेंगे  तब

 तक  ते  सदस्य  नहीं  बनेंगे
 ।

 भविष्य  में  इस  औपचारिकता  का  पालन  किया  जायेगा  |

 ee  eee  ee

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 स
 a

 Tae  सते कीन  टक  अकादमी

 +

 श्री  स०  मो  बनर्जी

 |
 |  |

 हैं  भक्त  दशक

 नी

 भो  सुगन्धि

 कुवारी  मो ०  कुमारी :

 क्या  े जानिक  अ्तु न्यात  ज् म्रतर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  १७  FEqOo  के  तारांकित

 संख्या  ४४३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  संगीत  नाटक  अकादमी  केਂ  हिसाब-किताब  में  तथाकथित  अनियमितताओं  के  बारे

 में  जांच  इस  बीच  पुरी  हो  चुकी है  ;  ai

 यदि
 तो  उस  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला

 ?

 जित  लिक  श्रतुसन्थान  शर
 हार्य

 मंत्री  हिमायत  :  नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 औस स०
 मो ०  बनों  :

 कया  जांच  कार्य  के  शीघ्र  ही  पूरा  हो  जाने
 की

 है  कौर  यदि
 तो

 कब  तक  पूरा  हो  जायेगा ?

 16.1]  हुमा  यू  पिछली  बार
 भी

 उसी  प्रश्न  के  उत्तर  में  में  ने  बताया  था  कि  हम  ने

 विशेष  पुलिस  से  यह  कह  दिया  है  कि  वह  यथासंभव  शी  घ्ातिशीघ्र  जांच  काय  पुरा  करने  का  यत्न

 करें  at  शीघ्र  ही  हमारे  पास  उस  की  रिपोर्टे  भेज  दें  ।

 स०  मो  ०  बजाज  क्या  यह  सच  है  कि  संगीत  नाटक  शभ्रकादमी  के  सचिव ने  त्यागपत्र

 दे  दिया है  ;  यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  थे  कौर  कया  यह
 भी

 उन  में  से  एक  कारण
 था

 जिस

 की  वजह  से  उन्हों  ने  त्यागपत्र  दिया  है  ?

 भी  हिमायत
 कबीर  :

 गत  बार
 भी

 यही  प्रश्न  पूछा  गया  था  प्रौढ़  में  ने  उस  का  उत्तर  दे  दिया

 था  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  में  उसी  उत्तर  को  दोहरा  दूं
 ।

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  उन्हीं  प्रश्नों  को  दुबारा  न  पूछा  करें

 tat  झा सर
 :

 यह  कहा  जाता  है  कि  काय  कारण  समिति  के
 भी

 कुछ  सदस्य इस  में  was

 हैं
 ।

 यदि  यह  सच  है  तो  उन  के  क्या  नाम  हैं
 ?

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 जो  pag  कबीर
 मुझे  इस  का  ज्ञात  नहीं  है

 ।  इसलिये  यह  प्रश्न  यहां
 उत्पन्न

 नहीं  होता
 |

 थ्रो  कत  दर्शन :  पिछली  बार  भी  यह  प्रश्न  किया  गया  था  झर  माननीय  मंत्री जी  ने  टालने

 का  प्रयत्न किया  था  ।  कम  से  कम  अरब  तो  क्या  मातनीय मंत्री  जी  बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  शप्राखिर

 गड़बड़ी  कितने  ह्य्यों  की  है  ?

 tat  हुमायूँ  कबीर  मेने  सभा  से  यह  कह  दिया  है  कि  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होते  ही  सारा
 मामला

 सभा  के  सामने  पेश  कर  दिया  जपेगा  ।  मुझे  ws  बताने  में  जरा  संकोच  इसलिये  था  क्योंकि  इस

 बारे  में  ग्र  भी  पुलिस  जांच  कर  रही  है  ।  यदि  श्राप  चाहते  हैं  तो  में  मोटे  तौर  पर  इस  की  रूपरेखा  बता

 सकता  हूं  ।

 प्रत्युष  महोदय :  हां  |

 ि  कुपूत  कबीर
 लगभग  ५१  ऐसे  मामलों  का  पता  चला  है  जिन  में  हिसाब  किताब  में

 गड़बड़ी  ती  हुई  प्रीत  होती  है  सहायक  विशेष
 परामर्श  दाता  द्वारा  अकादमी  के  कोषाध्यक्ष  को

 भेजो  गई  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  के  FA  लगभग  १,८८,०००  रुपयों  की  राशि  ऐसी  है  जिस  का

 उन  के  विचार  में  गबन  TAT  प्रतीत  होता  है  MIT  \X,
 ०००

 रुपयों  की  ऐसी  राशि  है  जिस  का  अस्थायी

 रूप  से  दूरियां  हुजरा  प्रतीत  होता  है  ।  परन्तु  प्रभी  तो  इस  बारे  में  जांच
 की

 जा  रही  है  हो  सकता

 है  कि  जाव  के  परिगापमस्व छप  यह  राशि  बढ़  जायं  या  कम  हो  जाय  ।  इसीलिये  में  इस  समय  आकड़

 बताने  में  पं कोव  कर  रहा  था  |

 कियारी  मो०  वेद  हज़ारों  :
 गत  एक  व्यै  से  वहां  पर  इस  प्रकार  की  गड़  बड़ी  हो  रही  है  श्र

 हमें  ज्ञात  तक  नहों  है  कि  समिति  क्या  कर  रही  है  ।  प्रधान  और  सचिव  दोनों  ही  अनुपस्थित  हैं

 संगीत  नाटक  ग्रकाइमी  का  मामला  उतने  खराब  तरीके  से  चल  रहा  है  ।  इसलिये  हम  यह  चाहते

 हैं  कि  इस  को  व्यवस्था  की
 देख  भाल

 करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी  जाये  ।

 शो  हनीमून
 :

 गड़  अड़ी  की  य  बातें  ज्यों  ही  हमारे  ध्यान  में  aed,  हम  ने  उसी  समय

 मामले  की  पुछ  प्रारम्भ  कर  दी  ।  कोषाध्यक्ष  ने  मामले  की  जांच  की  झ्र ौर  हम  प्रशासन  को  बढ़ा

 कर  देने  के  सम्बन्ध  में  हर  संभव  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 PAs  वे  यह  चाहती हैं  कि  सम्पूर्ण  व्यवस्था में  सुधार  करने  के  लिये  एक  समिति

 स्थापित  की  जाये  ।

 जो  यो
 कया  मंत्रालय का  अकादमी  के  ढांचे को  बदल  देने का  विचार  है  ताकि

 इस  अरार  को  ता  फिर  घटित  नहों  ?

 ओ  हुतू  कबीर  :  में उन  का  उद्देश्य  नहीं  समझा  ।

 न  क्ष  म  द  1:
 यह  पूछता  चाहते  हैं  कि

 इस
 प्र  कार

 की  घटनाक्रमों के  द
 को  रोकने

 केਂ  लिये  क्या  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 ि  pri  कबीर
 :

 हम  ने  पहले  ही  अकादमी  से  प्रशासन  के  बारे  में  अ्रघिक सतक  होने

 के
 लिये  कह  दिया है

 ।
 वहां  पर  अब  एफ  प्रशासन-पदाधिकारी नियुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 यक्ष
 भी  हिसाब किताब

 की
 जांच  पड़ताल कर  रहा  है

 ।
 वास्तव  में  कोषाध्यक्ष  ने  ही  इस  मामले  की

 हमारा
 ध्यान  ग्राकृष्ट  किया  था  ।

 मूल  ant  में
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 1.0  तररासिहुन  कया  यह  सच  है  कि  इती
 गड़  अड़ी

 के  कारण  ही  सम्पूर्ण  अकादमी  का  चुनाव
 नदीं  हो  सका  है  ।  उस  का  आगामी  चुनाव  कब  किया  जायेगा  ?

 fa  | ह  देकर  सम्पूर्ण  प्रकाशमय  के  चुनाव  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  |  केवल

 उस  के  विधान  का  पुनरीक्षण  होना  है  कौर  उस  कार्य  में  जांच  के  कारण  ही  कुछ  विलम्ब  हो  गया  है  |

 |  तरलित 3  चुनाव  का  मामला  कितनी  देर  से  निलम्बित  पड़ा  है  ?

 औ  pg  tae  :
 चुनाव  का  तो  कोई  wea  ही  नहीं  है  ।  वर्तमान  प्रधान  लगभग  दो  या

 ढाई  वर्षों
 तक  कौर  र  हेंगे  ।  यदि  विधान  का  पुनरीक्षण  किया  गया  तो  दूसरी  बात

 जी  Fo
 गायकवाड़

 :
 क्या  सरकार  इस  संस्था  को  वारिक  अनुदान  देती है  ,  यदि

 तो  कितना  ?

 जि  हुयी  किर  :  ये  अनुमान  प्रतिवर्ष  भिन्न  भिन्न  राशियों  में  दिये  जाते  हैं  a  वे

 राय-व्यस्क  के  समय  संसद्  में  पेशा  किये  जाते  हैं  ।

 पारो  वो  नितिन  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  श्रतुदानों  की  राशियों
 में  भी

 अन्दर  उदाहरणों ,  यदि  एक  राज्य  को  केवल  ३०००  रुपये  दिये  जाते  हैं  तो  दूसरे  को
 १  लाख

 रुपये  दिये  जाते  हैं  ।  झर  सभा  में  उन  की  रिपो  भी  पेदा  नहीं  की  जाती  हे  जिस  में  इतने  ब्यौरे  दिये

 गये  हैं  कि  waters  किस  झा घार  पर  दिये  जाते  हैं  ।  हम  इस  जांच  के  बाद  पुरा  मामला  जानना

 चाहते हैं  ।

 th  guar  में  मानता हूं  कि  अकादमी  की  रिपोर्टो  नियमित  रूप  से  प्रकाशित

 नहीं  की  जाती  रही  हैं  ।  परन्तु  हम  ने  यत्न  किया  है  कि  वे  रिपोर्टे  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  होती

 रहें
 ।

 गत  पांच  वर्षों
 की

 रिपोर्ट  सभा  के  सामने  पेश
 की

 जा  चुकी  हैं
 कौर  उस  के  बाद  से  वार्षिक

 रिपोर्ट  सभा  के  सामने  पेश  की  जा  रही  है  ।

 श्री  भक्त  दर्दो  कयोंकि  गड़बड़ी  का  केस  गवर्नमेंट  की  नज़र  में  भराया  में  जानना  चाहता

 हूं  कि
 an  गवर्नमेंट  ने  अपना  नियंत्रण  कुछ  कड़ा  करने

 कठोर  करने
 का  इरादा  भी  किया  है

 ताकि  इस  तरह  की  घटनाय  न  होने  पायें
 ?

 tet  pay कबीर
 :

 हम  ने  प्रशासन  में  सख्ती  कर  दी  है
 ।

 हम  ने  संगीत  नाटक  अकादमी  के

 पदाधिकारियों  से  यह  waar  की  है  कि  वे  अब  अधिक  हो  जायें

 धर्माणी  न्यासों  पर  कर

 २९९.  श्री  रामकृष्ण  गीत  क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  प्रकार  के  घर्माथ  न्यासों  की  व्यापारिक  आमदनी  को  कर

 कानून  के  क्षेत्र  के  भ्रन्तर्गंत  लाने  से  केन्द्रीय  राजकोष  में  खाने  वाली  भ्र ति रिक्त  राय  का  अंदाज

 लगाया है  ;  श्र

 यदि  ai  तो
 उस

 का  ब्यौरा कया  है  ?

 मूल  प्रेमी  में
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 बित  उपमंत्री  (atraat  तारकेश्वर  सि  al)
 ा  \

 कौर  सभा-पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 यह  प्रश्न  धर्मों  तथा  घार्मिक  न्यासों  की  व्यापारिक  आमदनी  को  आयकर
 से

 छूट  देने  के  सम्बन्ध  में  आयकर  झ्र धि नियम  के  संगत  उपबन्धों  में  संशोधन  करने  के  लिये  प्रत्यक्ष  कर

 प्रशासन  जांच  समिति  द्वारा  की  गई  उन  सिफ़ारिशों  के  सम्बन्ध  में  पूछा  गया  है  जिन्हें  सरकार  द्वारा

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  अर्थात  इस  मंशा  को  सम्बद्ध  धारा  के  मूल्य  उपबन्धों  में  स्पष्ट  कर  दिया

 जाये  कि  व्यापारिक  आमदनी  को  आयकर  से  केवल  तभी  छूट  जायेगी  जब  ऐसी  राय  न्यास  के

 प्राथमिक  प्रयोजनों  को  पूरा  करते  हुए  हुई  हो  ;  कि  ऐसे  मामलों  में  कोई  ग  न  दी  जायेगी  जहां

 व्यवस्थापक  के  सम्बन्धियों  को  न्यास  लेख  के  अधीन  न्यास  निधि  से  लाभ  प्राप्त  करने  में

 प्राथमिकता  दी  गई  हो  ;  त्र  यह  कि  जहां  कोई  न्यास  अपनी  अन्य  राशि  इकट्ठी  कर  रहा  हो  वहां

 राय  की  २५  प्रतिशत  से  श्रमिक  राशि  पर  कर  लगाया  जायेगा  ।  सरकार  ने  कभी  तक  यह

 काव  प्रारम्भ  नहीं  किया  है  कि  प्रस्थापित  संस्थानों  से  कितनी  अतिरिक्त  राजस्व  की  प्राप्ति  हो  सकेगी  |

 इस  के  fad  व्यापक  जांच  करने  की  ग्रा वश्य कता  होगी  जिस  में  न्यास  लेखों  तथा  खातों  की  जांच

 करनी  पड़ेगो  |  उस  काय  में  पर्याप्त  समय  लगेगा  और  उस  से  लाभकारी  परिणामों  की  भी  war

 नहों  है  क्योंकि  प्राप्त  होने  वाला  राजस्व  सम्बन्धित  खाता  वर्ष  में  प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  पर  निसार

 करेगा  ॥

 उक्त  उतर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ब्योरों  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 को  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  चालू  वितीय  वर्ष  में  किन्हीं  विशेष  प्रकार  के  धर्मों  न्यासों  की

 व्यापारिक  माय  पर  कर  लगाने  की  कोई  संभावना  है  ?

 तार कश वरी  सिन्हा  यह  जानकारी  विवरण  में  ही  सम्मिलित  है  ।

 थ्रो  tar  तीर  शास्त्री
 क्या

 मैं  जान  सकता  हुं  कि  घार्मिक  ट्रस्टों  की  ara  से  केन्द्रीय  सरकार

 के  राज  कोष  को  जो  धन  प्राप्त  होता  है  उस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  कोई  ऐसे  भ्रांकड़े भी  हैं  कि

 उस  में  किस  सम्प्रदाय  के  कितने  ट्रस्ट  हैं  जिन  से  राय  होती  है  ?

 तोपती
 तार

 पेयजल  सिन्हा  :  इस  सुझाव  को  मान  लेने  में  जो  अधिक  श्राय  होगी  उस  के  बारे

 में  कोई  झांकने  प्रभी  तै  थार  नहीं  किये  गये  जब  हर  एक  केस  अलग  तरीके  से  तैयार  किया  जायेगा

 श्र  उठ  के  बारे  में  छात  बोन  की  जायेगी  पर  टैक्स  लगाया  जायेगा  तब  उस  के  बारे  में  सारे  झांकने

 प्राप्त  हो  सकेंगे  |

 fat  तंपासजि  :  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  त्यागी  समिति  ने  gaia  न्यासों  की

 अय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  दिये  भ्थ्क  विवरण  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  के  लिये  एक

 व्यापक  जांच  करना  पड़ेगो  ।  क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  कायें  किया  जायेगा  ;  अझर  यदि  हां  तो  जांच

 के  परिणाम कब  तक  ज्ञात  हो  जायेंग े?

 भर्ती  तार  केसरी  सिन्हा  :  यदि  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  उस  से

 सरकर  को  प्रतिष्ठित  राजस्व  प्राप्त  होगा
 ।

 परन्तु  इस  के  लिये  प्रत्येक  मामले  कौर  प्रत्येक  धार्मिक

 न्यास  लेख  का  ऋण  HAT  रूप  से  परीक्षण  करना  होगा  |  इसीलिये  मैं इस  समय  उन  आंकड़ों  के  संबंध

 में  नहीं  बता  सकती  हुं  ।

 मूल  भंग्रेसी  में|
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 नो  रामनाथन
 चे  ट्रिगर  क्या  व्यापार  करने  वाले  धमार्थ  न्यासों  की  राय  को  श्रायकर  से

 छुट  दे  दी  जायेगी  ?

 तारकेश्वर  किसी  भी  ऐसे  न्यास  के  मामले  में  जहां  इस  की  संचित  ma

 राशि  में  से  कुछ  राशि  केवल  gals  कार्यों  के  लिये  इस्तेमाल  की  जाती  है  वहां  इस  wry  की  २५

 प्रतिशत  से
 प्रतीक

 राशि  पर  आयकर  लगेगा  ।  हम  ने  इस  सिफ़ारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 ह्विसदस्पीय  निर्वाचन-क्षेत्रों  को  समाप्त  करना

 +

 (att  मत

 |  श्री  रामी  रेड्डी :

 at  सुरेन्द्र  नाथ

 श्री  उस्मान  wat  at:

 श्री

 श्री  हेमराज

 कू  300,  मी  राम स  यक  यादव

 AY  जगदीश  अवस्थी  :

 श्री  asta  fag  भदोरिया

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी

 at  तंगामणि  :

 भी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 war
 fafa

 मंत्री  ६  १९६०  के  तारांकित प्रशन  संख्या  ११०४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वि सदस्यीय  निर्वाचन-क्षेत्रों  को  समाप्त  करने  का  जो  प्रश्न  विचाराधीन

 था  उस  के  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 विधि  मंत्री  (sit  अ०  कु०  :  सरकार  ने  निश्चय कर  लिया  है  कि  विंमान  द्वि सदस्यीय

 निर्वाचन  क्षेत्रों  को विभाजित  कर  के  उन  के  स्थान  पर  एक  सदस्यीय  निर्वा  वन-क्षेत्र  बना  दिये  जायें  |

 यह  aren  है  कि  इस  निश्चय  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  भ्रावव्यक  विधान  पंसद  के  इस  सन्न के

 दौरान  में  पेश  कर  दिया  जायेगा  |

 tat  रघुनाथ  इसी  सत्र  के  दौरान  में
 ?

 शी  त्र०  कु०  जी  इसी  सत्र  में
 ।

 थी  भक्त  दर्शन  कया  यह  fia  करते  समय  या  करने  के  बाद  एलेक्शन  कमिशन

 से  भी  विचार  विमश  किया  गया  होके  इस  डिलीवरी  दन  के  कार्य  के  पुरे  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्र  श्र०  Fo  हां

 at  ब्रज राज
 aft  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  कि  इसी  अधिवेशन

 में
 कानून

 रक्खा  मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कानून  जसीम  रक्खा  ही  या  इसी  श्रषिवेशन

 में  पास  भी  जायेगा ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 fat  न  कु०  शीशा  है  कि  रक्खा  जायेगा ।

 tat  कालिका  सिंह  क्या  वर्तमान  द्वि सदस्यीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  दो  भागों  में  विभाजित

 र  देने  का  विचार  है  या  कि  स्वतन्त्र  रूप  से  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  करने  का  विचार
 है  ?

 प्र०  कु  विंमान  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  स्वतन्त्र  रूप  से
 प

 रसी मन
 किया  जा

 सकता है  ।

 1  अध्यक्ष  महोदय  ये  यह  पूछना  चाहते  हैं
 कि

 क्या  वर्तमान  द्वि-सदस्यीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  को

 दो  भागों  में  विभाजित  करके  उसमें  से  एक  भाग  प्रसून  चत  जातियों  प्राणी  के  लिये  विद्वेष  रूप
 से

 क्षत  किया  जायेंगी  या  कि  नपे  सिरे  से  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  कार्य  किया  जायेंगी
 ?

 प्र०  नहीं  ।  तिवालत  क्षेत्रों  का  नपे  सिरे  से  परिसीमन
 नक

 कोई  ख्याल  नहीं है  ।  केवल c> tan Taege  क्षेत्रों  को  दो  अलग  अलग  क्षेत्रों  में  विभाजित  किर

 जा  रहा है

 गमा  बाल  कृष्ण  fz-qeeny  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  दो  लगों  में  विभाजित  करने  के  बाद

 रक्षित  स्थान  किस  भ्राता  पर  झ्रावंटित  किये  जायेंगे  ?

 नी  बहु  सत  इसके  ।  लये  fare के  पेश  ढोने  तक  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  |

 बक  फे  निकल  को  योजना

 क
 2008,

 fp  Tra  इला  बरी :

 4  डा०  राम  सुगा

 क्या  पित  मंत्री  यह  बताने  की  uw  \ a FT  कि

 क्या  भारत  सरकार  भारत  में  बेक  उद्योग  के  ढांचे  के  वैज्ञानिक  की  योजना  पर  विचार

 कर  रही

 यदि  तो  उसका  मोटे  तौर  पर  व्यौरा  कया  है  ;  कौर

 इस  संबंध  में  कया  प्रगति  हुई

 tira  उपमंत्री  तारके ददरी  :  शौर  (@).
 श्रावव्यकतानुसार

 तथा  श्रवसरानुसार  बैंकिग  कम्पनियों  के  पुनर्गठन  तथा  उनके  विलम्ब  सम्बन्धी  योजनाओं  को  बनाने

 तथा  कार्यान्वित  करने  के  | लिये  बेकिंग  समवाय  अधिनियम  में  हाल  ही  में  किये  गये  संद  के  अधीन

 उपलब्ध  रोने  वाली  शक्ति  का  उपयोग  करने  का  विचार  है  ।

 इन  कों
 के  सम्बन्ध  में  शोष-विलम्ब-काल  सम्बन्धी  mea  जारी  कर  दिये  गये  हें

 झ्र ौर  उन  में  से  चार  कों  के  पुनर्गठन  आर  विलम्ब  के  सम्बन्ध  में  योजनायें  तैयार  करके  उन  बैंकों  के

 पास  उनके  सुझावों  के  लिये  भेज  दी  गयी  शेष छ  :  बैकों  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  योजनायें  तैयार

 करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।

 जोतती  इज़ा
 पाल ची  बरो  :

 कया
 कम  घन

 जमा
 कराने  वाले  व्यक्तियों  के  हितों  की  सुरक्षा

 के  लिये  इतना  पर्याप्त  होगा ?  mara  इस  बात  की  है  कि  सभी  बैंकों  सम्बन्ध
 वाड

 मूल  aaa  में
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 फेडरेशन  निक्षेप  बीमा  प्राधिकार  से  स्थापित  कर  दिया  जाये  ।  क्या  इससे  कम  धन  जमा  कराने

 वालों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  सकेगी  ?

 श्रीमती  तार+  दारो  सिन्हा  :  में  नहीं  समझती  कि  यह  प्रश्न  यहां  उत्पन्न  होता  है  ।  मूल

 प्रदान  का  सम्बन्ध  बैंकों  के  पुनर्गठन  के  लिये  शक्ति  के  बारे  में  है  at  वह  संसद  के  भ्र घि नियम

 के  द्वारा  प्राप्त  कर  ली  गयी  है  ।

 इला  पाल चौधरी  :  यह  एक  बवैज्ञानिकन  की  योजना  है  कौर  वह  उसका  एक  पहलू

 है  ।

 श्रीमती  तारफेदवरी  सिन्हा  :  इस  वैज्ञानिकन  की  योजना  को  संसद्  के  भ्र धि नियम  के  द्वारा

 शक्ति  दे  दी  गयी  है  प्रौढ़  उन  में  दो  बातें  सम्मिलित  तो  यह  कि  बैंकों  को

 काल  दिया  जा  सक  दूसरा  यह  कि  विभिन्न
 ब

 कों  का  विलय  किया  जा  सके
 ।

 ये
 दोनों  कार्य

 अरब  किये  जा  रहे  हैं  ।

 डा०  राम  gan  माननीय  उपमंत्री ने  बताया  है
 कि  झ्रावश्यकतानुसार  कौर

 श्रवसरानुसार उस  शक्ति  का  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ।  तो
 क्या

 सभी  बैंकों
 के  स्वरूप

 के  पुनर्गठन

 के  सम्बन्ध  में  इस  का  इस्तेमाल  किया  जायेगा  कि  केवल  कुछ  एक  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  ही  उसका

 इस्तेमाल किया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्री  सुतार जी  :  बैंकों  के  सम्पूर्ण  ढांचे  का  ही  पुनरीक्षण  किया  जा

 रहा  परन्तु  मैँ  कह  नहीं  सकता  कि  क्या  वह  सभी  बैंकों  पर  लागू  होगा  या  नहीं
 ।

 यह  प्रत्येक

 बैंक  की  स्थिति  पर  निर्भर  करता  है  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केरल  तथा  प्राय  राज्यों  में

 ५  से  अ्रघिक  बैंकों  @

 श्रीमती  तार  केदारी  सिन्हा  :  दस  बैंकों  ।

 tat  रामनाथन  को  हाल  ही  में  शोध-विलम्ब-काल  के  अ्रन्तगंत

 सम्मिलित किया  गया  तो  क्या  सरकार  देश  में  बैंकिंग  उद्योग  को  ठोस  पर  आधारित
 करने

 के  लिये  बैंकिंग  क्षेत्र  में  वास्तविक  त्रुटियों  को  जानने  के  लिये  कौर  सम्पूर्ण
 बेकिंग  ढांचे  का  परीक्षण

 करने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  मोरारजी  जो  त्रुटियां  वे
 तो

 ज्ञात
 इसके  लिये  एक  ae  समिति

 की  जरूरत  नहीं  है  ।  यह  काम  रिज  बैक  का  है  ate  रिजर्व  बैंक  यह  काम  कर  रहा  है
 ।  इसलिये

 एक  अलग  समिति  नियुक्त  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है
 ।

 श्री  दामानी  :  रिजर्व  बैंक  द्वारा  बैंकों
 को  दोष-विलम्ब काल  देने  का  क्या  ह ै?

 रथी  सोराबजी  श्रावश्यकतानुसार ।

 श्री  सणियंगाडन :  क्या  बैंकों  के  विलय  के
 परिणामस्वरूप  काम  से  छट  जाने  वाले

 कर्मचारियों  को  किसी  स्थान  पर  नौकरी  दे  दी  जायेगी
 ?  क  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही

 की  जा  रही

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  मोरारजी  देसाई  :  इस  सम्बन्ध
 में  इसी  समय

 उत्तर  देना  संभव  नहीं  है
 ।  परन्तु

 बैकों  के  विलय  के  बाद  यदि  कोई  कर्म  चारी  भ्र ति रिक्त  हो  तो  उन्हें  काम  से  प्रति  हो  जाना  पड़ेगा  |

 परन्तु  केवल  उसी  कारण  से  हमें  यह  नहों  कहना  चाहिये
 कि

 बकों  में  सुधार  ही
 न  किया  जाये  |

 फिर  भी  यत्न  किया  जायेगा  कि  कर्मचारी  बेरोजगार  न  रहें  ।

 श्री  क्या  छोटे  बैकों  को  बड़े  में  मिला  देने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  रिजर्व

 बैंक  के  द्वारा  की  जा  रही  है  या  कि  बैंक  स्वयं  वापस  में  हो  बातचीत  कर  रहे  हैं
 ?

 श्रीमती  तारके इज री  सिन्हा  प्रारूप  योजना  सम्बन्धित  बैंकों  के  पास  भेज  दी  जायेगी

 केन्द्रीय  सरकार  से  मंजूरी  के  बाद  इसके  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  रिज  बैंक  द्वारा  किया  जायेगा  ।

 श्री  प्र मात कार  :  क्या  रिजर्व  बंक  ने  सरकार  द्वारा  शोध-विलम्ब-काल  के  लिये  रादेश

 पास  करने  के  लिये  निबल  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  कोई  पूर्ण  जांच  का  कार्य  प्रारम्भ  किया  है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  जानकारी  रिज  बक  द्वारा  प्राप्त  की  जाती  है  ।

 बी  रामकृष्ण  गुप्त
 :  माननीय  उपमंत्री  ने  प्रभी  भी  यह  कहा  है  कि  कुछ  बैंकों  के  विलय

 की  एक  योजना  विचाराधीन है  ।  तो  उन  बलों  के  क्या  नाम  हैं
 ?

 ी  मोरारजी  देसाई  :  उन  के  नाम  नहीं  बताये  जा  सकते  |

 थ्रो  श्ञाचार  जिन  बैकों  का  विलय  किया  जा  रहा  है  क्या  ऐसा  काम  उनकी  सम्मति  से

 किया  जा  रहा  है  या  कि  रिजर्व  बैंक  स्वयं  ही  भ्र पनी  से  ऐसा  कर  रहा  है
 ?

 मोरारजी  देसाई  :  विधि  के  ग्र तु सार  तो  यह  कार्य  सम्मति  के  बिना  भी  किया  जा  सकता

 है  ।  परन्तु  जहां  तक  सम्भव  सम्मति ले  ली  जाती  है

 tat  aaa  fag  कया  वैज्ञानिक  की  इस  योजना  के  अधीन  छोटे  के  केवल

 विलय  की  ही  व्यवस्था  है  या  किਂ  छोटे  बैंकों  को  सहायता  देने  की  भी  व्यवस्था  है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  सहायता  देने  की  भी  गुंजा यदा है  ।  छोटे  बैंकों  को  समाप्त  कर

 देने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 fat  यादव  नारायण  जाव  :  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  fH  न्यू  सिटिज़न

 बेक  को  बड़ौदा बैंक  में  मिला  दिया  गया  है  ।  तो  इन  यूनिटों  को  विभिन्न  शाखा ग्र ों  का  कार्य  नियमित

 रूप  से  कब  से  प्रारम्भ  हो  जायेंगी  ?

 चो  मोरारजी  देसाई  :  यदि  वे  mary  हुईं  तो  कायें  ग्रन्थ  नहीं  |

 श्री  यादव  नारायण  जवाब  यह  बैक  बड़ोदा  के  साथ  मिला  दिया  गया  है  ।

 सरकारी  उपायों  के  प्रतिवेदन

 के  १००२.  श्री  TITTY  क्या  जित  मंत्री  ३  ०  १६६ ०  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  €  ०५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  प्राक्कलन समिति  के  २  ०  वें  और  ६  ०वें  प्रतिवेदन में  की  गयी  इस

 सिफारिश  पर  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों
 के  संबंध

 में  बजट  वर्ष  के  लिए  art
 तथा

 कार्यक्रम
 विवरण ee

 मल  अंग्रेजी  में
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 पिछले  वर्ष  के  विवरणों  के  साथ  संसद  में  वार्षिक  बजट  के  समय  दिये  जाने  विचार  कर

 लिया है  ;

 यदि  तो  उस  विचार  का  क्या  परिणाम  निकला  ;  कौर

 यदि
 उपरोक्त

 भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  निर्णय  करने  में  देर  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 वित्त  tat
 मोरारजी

 :  we  नहीं  ।

 fa Are cae  से  बहुत  से  पेचीदा  मामले  खड़े  होते  हैं  जिनका  विभिन्न  मंत्रालयों  को  संबद्ध

 उपक्रमों  के  परामशं  से  तथा  उपक्रमों  का  विनियमन  करने  वाले  अधिपत्रों  के  निबंधनों  की  दृष्टि
 से  परीक्षण  करना  होता  है  ।

 जो  जियावन  क्या  सरकारी  उपायों  के  ऊर  संसदीय  नियंत्रण  का  समूचा  प्रशन

 मंत्रिमंडल  के  सक्रिय  सभा  से  विचाराधीन  है  कौर  यदि  तो  ag  विचार  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 ्रो  नो रार जो  विचार  at  swat  में  विभाजित  करना  कठिन  है  ।  मैं  केवल  इतना

 कह  सकता  हूं  कि  ag  विचाराधीन है  ।

 जो जज राज  ताकि  क्या  सरकार  ने  संसद  के  कांग्रेस  दन  द्वारा  नि  युक्त  समिति  की  सिफारिशों

 पर  विचार  किया  है  कौर  क्या  वह  उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सहमत  है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिये  उसी  निर्णय  का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।

 यह wit  विचाराधीन  है  ।  में  कह  सकता  हूं  कि  उनको  कार्यान्वित  करना  स्वीकार  कर  लिया

 गया

 प्रो  राम हव्य  क्या  कांग्रेस  दल  की  सिफारिश  के  श्रतुसार  aaa  cart  समिति

 भी  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 tat  नो रार जो  देसाई  :  बहुत  से  प्रस्ताव  विचाराधीन हैं
 ।

 तंत्र  शे  घर  कारखानों  के  waar

 +

 [  भी  मुरारका
 :

 |
 at  न्न्प

 श्री  जगन्नाथ
 के  2008,

 भी  हेम

 प्री  दामानी  :

 क्या  खान  प्रो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दोनों  तेल  शोधक  कारखानों के  मूल  अनुमानों के  साथ  साथ  पुनरीक्षित  प्रतिमान  क्या

 ये  झन मान  अंतिम  हैं  या  इन  में  कौर  अधिक  वृद्धि  होने  की  संभावना

 यदि  इस  वुद्धि  का  कोई  कारण  है  तो
 ?

 मसिल  agit  में
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 ख़ान  अर न्ज्भ  सेन  मंत्री  के०  दे०  :  से  भारतीय
 तेल  शोधक

 कारखाने  सीमित  नूनमती  कौर  बरौनी  दोनों  तेल  शोधक  कारखानों  के  बारे  में  लागत  का

 लगा रहे

 श्री  प्रचारक :  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  दोनों  तेल  शोधक  कारखानों  के  लिये  मूल  शोधित

 अनुमान कया  थे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मूल  अनुमानों  की  तुलना  में  शोधित  भ्रनुम्गन

 बढ़  गये  हैं  या  नहीं  यदि  वे  बढ़  गये  हैं  तो  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ।

 श्री के०  दे०  साल विथ
 :

 नून मती  तेल  शोधक  कारखाने  के  अनुमान  बढ़  गये  हैं  ।  कभी

 बरौनी  संबंधी  apa  लगाने  क्योंकि  ot  तक  विस्तृत  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुए
 वे

 श्री  किसी  भी  समय  a  सकते  हैं  ।  जहां  तक  नून मती  तेल  शोधक  कारखाने  का  संबंध  अन्तिम

 अनुमान  १८.  ०३  करोड़  रुपये  का  है  जिसमें  विस्तृत  परीक्षण  के  जो  लगातार  होता  रहता

 बोधन  करना  पड़ेगा  |

 मरार का  :.  माननीय  मंत्री  द्वारा  हाल  में  दिये  गये  वक्तव्य  से  ऐसा  प्रतीत  होता है ्

 कि  serdar  पाइप  लाइन  की  लागत  प्रति  मील  Ysooo Sat g aa fH ATT डालर  है  जब  कि  भारत  में  यह  प्रति

 मील  १२०,०००  डालर  होने  वाली  है  ।  श्रमरीका  की  तुलना  में  जहां  सब  चीजों  की  कीमत

 अधिक  भारत  में  इस  पाइप  लाइन  की  alee  कीमत  होने  का  क्या  कारण  है  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय :  इस  प्रदान  का  पाइप  लाइन  व्यय  से  कोई  संबंध  नहीं  है  |  यदि  माननीय

 मित्र  वह  जानना  चाहते  हैं  तो  वह  पृथक  प्रदान  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव
 :  क्या  नुमा  में  वृद्धि  नूनमती  तेल  शोधक  कारखाने  की  क्षमता  बढ़ने

 के  कारण हुई

 श्री वे
 दे०  मालवीय

 :  नहीं  ।  प्रारंभिक  प्रस्तावों  के  समय  बनाये  गये  मल  अनुमान  हमारे

 विचार के  कम  अनुमान थे  ।  बाद  इसमें कुछ  मुद्दे  बढ़ानी  पड़ी  क्योंकि वे  मूल

 अनुमानों में  सम्मिलित  नहीं
 किये  गये

 थे  ।  अरब  अन्तिम  भ्र नुमा नों  में  २  करोड़  की  कमी  कर  दी  गई  है

 भ्र तु मान  १८.  ०३  करोड़  रुपये  के  हैं  ।  मैं  यह  भी  कह  दूं  कि  यह  बराबर  क्षमता  वाले

 विशाखापटनम तेल  शोधक  कारखाने  के  ०३  करोड़  रुपये  के  अनुमान  की  तुलना

 में  बहुत  ठीक  है  ।.

 श्री  दामानी
 :

 क्या  विदेशी  मुद्रा  की  लागत  भी  बढ़ाई  जाएगी  कौर  क्या  विदेशी  मुद्रा  की  लागत

 में  वृद्धि  के  लिये  संभरणकर्त्ताश्रों  के  साथ  कोई  प्रबंध  किये  गये  हैं  ?

 के०
 दे०  मालवीय  :  मुझे  पक्का  पता  नहीं  है  कि  विदेशी  मुद्रा  की  लागत  में  वृद्धि इस

 भ्रनुमान  में  शामिल  की  गई  है
 ।

 ये  भौतिक  अनुमान  हैं  जिन  में  शोधन  किया  गया  है  ।  कुछ  मद

 द्रुमिल  किये  गये  हैं  कौर  अनुमान  दर्शाये  गये  हैं  ।

 ठीक किण
 ड  परमार

 :  गजरात  में  बड़े  तेल  निक्षेपों  की  दृष्टि  से  क्या  सरकार ने  वहां  बड़े  झा कार

 का  तेल  शोधक  कारखाना  लगाने  का  फैसला  किया  है  उस  की  लागत  क्या  होगी  ?

 श्री के०  दे०

 यह  es  उत्पन्न  नहीं  होता

 ।

 मूल  ast  में
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 श्री
 विद्या  चरण  शक्ति  नूनमती  atte  बरौनी  तेल  शोधक  कारखानों का  मूल  अनुमान  FAT

 है  ae  आधुनिकतम  शोधित  अनुमान  कया  है  ?

 रोके
 So

 दे०
 नून मती  तेल  शोधक  कारखाने  का  मल  अनुमान  उस  समय  उस

 सरकारी  प्रतिनिधि मंडल  जो  रूमानिया गया  दिये  गये  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  १०  .  ५

 करोड़  रुपये  था
 ।

 तब  से  यह  बढ़कर २०  करोड़ हो  गया

 Tat  विद्याचरण  १००  प्रतिशत ?

 श्री  के ०  दे०  हां  ।  जिसमें  बहुत  सी  चीजें  शामिल  करनी  थीं  जो  उस  समय

 शामिल  नहीं  की  गई  थीं
 ।

 wa  भ्रनुमान  घटा  दिये  गये  हैं  गरीर  यह  १८  करोड़  रुपये  बरौनी

 के  बारे  में  कुल  लागत  का  कभी  भज  लगाना  है  ।  लगभग  १०००  लाख  रूबल  या  १२  करोड़

 रुपये  विदेशों  से  सामान  खरीदने  के  लिये  wert  रखे  गये  हैं  |

 श्री  मुरारका  :  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  में  स्थान  तयार  करने  के  कारण  लागत  में  क्या

 वृद्धि  होगी  ?

 _
 री  के०  दे०

 aye  बताते  समय  भूमि  की  लागत  शामिल  नहीं  की  गई  थी
 कि  श्रीराम  सरकार  ने  हमें  तेल-शोधक  कारखानों  के  लिये  निःशुल्क

 हग  cu
 मि  देना  स्वीकार  किया

 था  ।  बाद में

 कभी  मेरा  et  बरौनी  के  बारे  में  था  ।

 श्री  के०  Fo  बरौनी  के  बारे  में

 महोदय
 :

 मैं  यह  सुझाव दंगा  ।  माननीय  मंत्री  के  उत्तरों  से  प्रतीत  होता  है  कि

 १०  करोड़  रुपये  के  मल  बढ़कर  २०  करोड़  रुपये  हो  गये  थे  शर  फिर  घटा  कर  १८  करोड़

 रुपये  हो  गये  हैं  ।  अब  अन्तिम  ्य  १८  करोड़  रुपये  है  ।

 श्री Fo
 दे०  मालवीय

 :  जी  इसमें  aa  भी  शोधन  किया  जाएगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  यह  जानने  को  उत्सुक  हैं  कि  किन  शीर्षों  मे ंये  वृद्धियाँ

 हुई  यदि  माननीय  मंत्री  को  कोई  wafer  नहीं  तो  वह  मूल  भ्र तु मान  तथा  शोधित  अनुमान

 पुस्तकालय  में  रख  दें  ताकि  माननीय  सदस्य  उन्हें  देख  सकें  ।

 fat  के०  दे०  मालवीय
 :  में  ऐसा  कर  दंगा  |

 महोदय  अगला  ।

 श्रान्थ्र-प्रदेश  को  कोयले  का  सम् भरण

 |  श्री
 —  रेड्डी :

 PFRoo¥4
 श्री  रामी  रेड्डी

 कुमारी  alo  बेद

 क्या  खान  कौर  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  हैं  कि  MPH  पदेश  में  उद्योगों  के  पास  कोयले  की  काफी  कमी

 मल  WATT  में
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 यदि  तो  यह  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 खान  प्रो  इबन  संजी  के  समा- पवित्र  water  प्रसाद  सिन्हा )  )  यह

 सच  है  कि  कोयला  का  पुरा  प्रकाश  उस  राज्य  में  कुछ  उद्योगों  को  भेजा  नहीं  गया  है  ।

 जिन  उद्योगों  को  सब  से  अ्रधिक  हानि  हुई  थी  उन  को  कोयला  भेजने  के  लिये  विद्वेष

 प्रबंध  किये  गये  जिसके  परिणामस्वरूप  हाल  में  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  है  |

 प्री  विश्वनाथ  क्या  यह  सच  है  कि  सिंगरेनी  का  कोयला  ait  राज्य  से  बहुत  दूर

 भेजा  गया  है  इसी  कारण  आध्र  को  उद्योगों  के  लिये  कोयले  की  कमी

 प्रो  गजेंद्र  प्रवाद  सिन्हा  अरांध्र के उद्योगों के के  उद्योगों  के  लिए  कोयला  सिंगरेनी  के  अतिरिक्त

 बिहार  कौर  बंगाल  की  पट्टियों  से  दिया  जाता  है  |

 कुवारी  No  जेद  आध्र  राज्य  पहले  ही  उद्योगों  की  दृष्टि  से  पिछड़ा  gar  है

 हम  कोयले  के  संभरण  की  कमी  का  कारण  जानना  चाहते  हैं  ।  क्या  कमी  कोयले  की  है  या

 वैगनों की  ?  बहुत  से  उद्योगों  को  हानि  हो  रही  है  बहुत  से  उद्योग  बन्द  हो  चुके  हैं
 ।

 गजेंद्र  प्रसाद  सिन्हा  :  कुछ
 न

 दूर  किये  जा  सकने  वाले  कारणों  से  प्राप्  को  कोयले

 का  कुछ  कम  होता  है  ।  क्योंकि  वर्षा  ऋतु  में  बहुत  से  मार्ग  टूट  जाते  हैं  साथ  ही
 उस  समय

 हड़ताल भी  हुई  थी  ।  ये  मुख्य  कारण  थे  ।  आंध्र  राज्य  को  कोयले  का  संभरण  बढ़े  इसके

 लिये  निम्न  कार्यवाइयां की  गई  हैं  ।  पहले  रेलवे  से  प्रार्थना की  गई  ह  कि  वह  परिवहन

 क्षमता  को  बढ़ाए  उन्होंने  कोयले  के  ले  जाने  पर  जो  रुकावटें  या  प्रतिबंध  लगा  रखे  हैं  उन्हें  हटाए

 या
 कम  ताकि  प्रतीक  कोयला  भेजा  जा  सके  ।  परिवहन की  कठिनाई  को  पूरा

 करने  के

 लिये  उपभोक्ताओं  को  कलकत्ता  पत्तन  के  द्वारा  रेल  एवं  समद्र  मार्ग  से  बंगाल  तथा  बिहार  के

 कोयला  क्षेत्रों  से  कोयला  लेने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।  कुछ  प्राथना  भी  है  कोयला

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  प्रबंध  भी  किये  गये  हैं  ।  राज  कल  स्थिति पहले  की  अपेक्षा  थोड़ी

 बेहतर है  ।

 1.0  बू०  Co  कृष्ण  :  क्या  कोयले  का  मूल्य  प्राप्त  प्रदेश  के  लोगों  के  लिये  बहुत  ऊंचा है  जो

 अपने
 उद्योगों  के  लिये  सिंगरेनी

 का
 कोयला  प्रयोग  में  लाना  चाहते  क्योंकि  उन्हें  बिल हार  कौर

 स्थानों  से  पाने  वाले  कोयले  पर  निसार  होना  पड़ता  है  ?

 1  tt  गज
 प्रसाद  सिन्हा  :  कोयले  का  मूल्य  पहलें  ही  निश्चित  इस  लिये यह

 नहीं  उठता  |

 fat थोड़ा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  प्राप्त  प्रदेश  अपने  उपभोग  की  ster  प्रतीक

 कोयला  पैदा  करता  में  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  पद्धति  कयों  बनाई  गई  है  जिसके  द्वारा  असाध्य

 प्रदेश  का  कोयला  राज्यों  को  भेजा  जाता  है  कौर  अन्य  राज्यों  का  कोयला  राडार  प्रदेश  में

 लाया  जाता

 श्री  wer  प्रसाद  faegr:  मैंने  att  इसका  उत्तर  दिया  है  ।  ate  प्रदेश  को  कोयला न

 केवल  सिंगरेनी  से  मिलता  है  अपितु  बिहार

 शर

 बंगाल  के  कोयला  क्षेत्रों

 स  भी  मिलता  है  ।
 ब्कााशलाा का

 कोयले  का  संभरण  बढ़ाने  के  Hig  प्रदेश  सरकार  से  तथा  वहां  के  Sai उद्योगों से  भी  प्रार्थना

 मूल  ग्रप्रज़
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 की
 गई

 है  कि  वे  कोरबा  से  भी  कुछ  कोयला  लें
 ।

 फिर  स्थिति कुछ  सुधर  सकती  है  ।  सिंगरेनी

 कोयला  खान  का  समूचा  उत्पादन  केवल  प्रसन्न  प्रदेश  को  देना  संभव  नहीं  है  ।

 शिया  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  भिन्न  जब  सिंगरेनी का  कोयला  ate  प्रदेश

 की  शभ्रावव्यकता  से  अधिक  तो  वह  क्यों  वहां  से  दूसरे  राज्यों  में  भेजा  जाता  है  तथा  वहां

 दूसरे  राज्यों  से  कोयला  लाया  जाता  है  ?

 खान  कौर  ईं प्रत  मंत्री
 स्वर्ग  fag)  :

 मैं  स्थिति  का  स्पष्टीकरण कर  दूं  ।

 कोयले  का  संभरण  केवल  टन-भार  के  आघार  पर  नहीं  किया  अपितु  कुछ  श्रेणियों  ak

 किस्मों  के  प्राकार  पर  भी  किया  जाता  कोयले की  कुछ  श्रेणियां  हैं  जिनका  घ्  प्रदेश  में  विभिन्न

 के  लिये  बंगाल-बिहार  क्षेत्र  से  आयात  करना  पड़ता  है  ।  फिर  दक्षिण के  राज्यों  में

 केरल  तौर  मद्रास  में  कोयले  का  संभरण  नहीं है  ।  प्रत  उन  राज्यों को  भी
 कोयला

 भेजना  पड़ता है  ।  हम  कोयला  वितरण  के  इस  मामले  में  उत्पादन  के  आधार  पर  नहीं  चलते  ।

 हमें  बहुत  सी  बातों  को  जैसे  लेजाने  का  वैज्ञानिक  श्र  रेलवे
 कितना

 कुछ  कर  सकती है

 बातों  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हाल  में  सरकार  को  शिकायतें  are  हैं

 सरकार  के  पास  शिष्टमंडल  are  हैं  कि  रेलवे  तथा  कोयला  पदाधिकारियों  के  बीच  कोई  उचित

 समन्वय  नहीं  है  ate  इस  के  फलस्वरूप  श्रांत  प्रदेश  में  जितना  कोयला  पाया  है  वह  कम  क्या

 सरकार  ने  यह  देखने  के  लिये  कि  इन  दोनों  विभागों  में  समन्वय  रहे  कौर  झिंगन  प्रदेश  को  उचित  समय

 पर  संभरण  दिया  एक  उच्च  स्तर  की  भ्रन्तविभागीय  समिति  बनाने  की  वांछनीयता  का  विचार

 किया है  ?

 स्वर्ग  fag:  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  रेलवे  और  कोयला  वितरण  पदाधिकारियों

 के  बीच  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।  उन  में  लगातार  परामर्श  होता  मैं  स्वयं  स्थिति  पर  पुनर्विचार

 करने  के  लिये  प्रति  दो  या  तीन  सप्ताहों  के  रेलवे  मंत्री  से  मिलता  हूं
 ।  इस  समय  माल

 तरह  भेजा  जा  रहा  है  कौर  रेलवे  जो  अ्रघिकतम  कर  सकती  कर  रही  हैं
 ।

 है  तिरुमल  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  शोर  आक्षित  किया  गया  है
 कि

 Tee  की  सरकारी  चीनी  मिट्टी  के  adel  को  फैक्टरी  कोयला
 न

 मिलने  के  कारण  हाल  में  बन्द
 हो  गई

 ्  जिस  से  सरकार  को  बड़ी  हानि  हुई  है  तथा  मजदूरों  को  भी  रोजगार  की  हानि  हुई

 सरदार  स्वर्ण  सिह  मुझे  उस  के  लिये  पु थक  सुचना
 की

 श्रावस्यकता  है
 |

 ०  बेद  रेलवे  तथा  खान  ईंधन  मंत्रालयों  के  बीच  समन्वय कुमारी  मो

 का  ही  ग्र भाव नहीं नहीं  बल्कि  जब  विभिन्न  उद्योगों  के  बीच  प्राथमिकताएं  श्रावंटित  करने
 के

 उद्देश्य  से  प्रत्येक  प्रार्थना  कोयला  च्  के  सामने  जाती  तो  आवंटन  के  समय  भी  कुछ

 अवस्था  होती  है  ।  अतः  में  प्रार्थना कहूंगी  कि  प्रबंधन
 प्रदेश  के  उद्योगों  को  भी  बराबर  कोयले  का

 वितरण  किया  जाना  चाहिए  |  इस  समय  हमें  अतिरिक्त  परिवहन  शुल्क  भी  दे  रहे  हैं  क्योंकि  हमें

 बंगाल-बिहार  क्षेत्र  से  कोयला लेना  पड़ता  है  ।

 स्वर्ण  सिंह
 :

 मैं  इस  बात  के  अतिरिक्त  कि  महिला  सदस्य  आवंटन
 से

 संतुष्ट

 नहीं  उनका  समझ  नहीं  सका
 |

 ———

 मूल  अंगरेजी  में
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 पो०  वेद  कुमारी :  मैं  wea  को  दुहरा  दूंगी
 |

 रेलवे  तथा  खान  कौर  ईंधन

 मंत्रालयों  के  कोयले  के  लिये  वैगन  श्रावंटन  करने  के  मामले  में  समन्वय  का  ही  अभाव  नहीं

 बल्कि  कोयला  के  स्तर  पर  कुछ  सुप्रबन्ध  होता  है  जब  उद्योगों  के  लिये  प्राथमिकताएं

 निर्धारित  की  जाती  हैं  शरर  आवंटन  किया  जाता  है  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  गलती

 खान  इंधन  मंत्रालय  के  स्तर  पर  होती  है  या  कोयला  आयुक्त  के  स्तर  पर
 ?

 कठिनाई  क्या

 है  कहां

 स्वर्ण  faa:  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  कोयला  भेजने  के  मामले  में  पूर्णतया

 परामर्श  श्र  संयुक्त  निपटान  होता  है
 ।

 यह  याद  रखने
 की

 बात  है  कि  लगभग  Yoo  लाख

 टन  भेजना  पड़ता  है  जो  रेलवे  की  कुल  क्षमता  का  एक-तिहाई  बनता  है  ।  कोयला  आयुक्त

 मिकताएं  निर्धारित  करता है  शर  सर्वप्रमुख  प्राथमिकताएं इस्पात  मिलों  वन्य  ऐसे  उद्योगों

 बिजली  घरों  ग्रादि  को  दी  जाती  हैं  ।  मेंने  प्रकार  बताया  है  कि  प्राथमिकताएं  क्या  हैं
 ?

 उन  प्राथमिकताओं  को  उपलब्ध  वैगनों  की  संख्या  के  साथ  मिलाना  पड़ता  है  ।  ऐसा  करते  समय

 यदि  कुछ  कम  प्राथमिकता  वाले  उपभोक्ताओं  को  प्रक्षेपित  समय  पर  उपेक्षित  मात्रा  में  कोयला

 नहीं  मझे  कोई  झ्राइचयें नहीं  होगा

 कई  माननीय सदस्य  उठे

 गम्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  सुझाव  दूंगा
 ।

 प्रा  प्रदेश  के  विभिन्न  भागों  के  माननीय  सदस्यों

 की  इस  में  दिलचस्पी  दिखाई  देती  है  ।  इसलिये  में  माननीय  मंत्री  को  सुझाव  दूंगा  कि  वह  are

 प्रदेश  के  सब  सदस्यों  का  एक  छोटा  सम्मेलन  करें  झर  यदि  वास्तव  में  ही  कोई  मतभेद है  तो

 उसे  समाप्त

 |  अन्य  मंत्री  भी  उस  में  होने  चाहियें  ौर  केवल  खान  ईंधन  मंत्री

 नही ं।

 14.0  राम  कृष्ण  गुप्त  :  अन्य
 राज्यों

 के  बारे  में
 क्या  होगा ?

 महोदय  :  बहुत  अच्छा  ।  समय-समय  पर  इन  मामलों को  इकट्ठे  बैठ  कर

 इस  मामले  में  चर्चा  करके  सरलता  से  हल  किया  जा  सकता  है  ।  कोयला  संभरण  की  इस  समस्या

 गनों के पारनयन
 के  कौर  किस  कोयला  खान  से  संभरण  किया  जाना  चाहिये  wes  बातों  में  समूचे

 देश  को  दिलचस्पी  है  ।  इसलिये  मे  संसद  भवन  का  केन्द्रीय  हाल  हमेशा  माननीय  सदस्यों  के  लिये

 खुला  रखता हूं  ।  यदि  माननीय  मंत्री  को  भ्रांति  न  तो  वह  बहुत  से  माननीय  सदस्यों

 को  उन  से  मिलने  की  अ्रनुमति  दें  वह  उनके  साथ  बैठ  कर  मतभेद  को  दूर  करें  ।

 स्वर्ण  fag:  किसी  श्रापत्ति  का  कोई  seq  नहीं  ।  माननीय  सदस्यों  का  हमेशा

 स्वागत  वे  मुझे  किसी  भी  समय  मिल  सकते  हैं
 ।

 वास्तव  में  वे  मुझे  समय-समय  पर  मिलते

 भी  रहते  हैं
 ।

 हमारी  हाल  ही  में  अनौपचारिक  सलाहकार  समिति  की  दो  बैठकें  हो  चुकी  हैं  जिन  में

 सभा  के  भिन्न-भिन्न  दलों  के  काफी  सदस्य  हैं  ate  यदि  वे  किसी  विशिष्ट  मामले  पर  करना

 चाहते  तो  में  हमेशा  उन  से  मिलने  को  तैयार  हूं  ।

 freer  महोदय  :  बहुत  वह  २४  तारीख  को  बैठक  निर्मित  कर  सकते  हैं  ।

 1.0  दी०
 चे  यह  अखिल  भारतीय  समस्या  है  श्र  माननीय  मंत्री  को  चाहिये  कि

 वह  सभा  के  सभी  सदस्यों  को  विश्वास  में  लें  ।

 मूल  wast  में
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 अध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  मंत्री  २४  दिसम्बर  REKo  को  या  किसी  कौर  तारीख  को  बैठक

 निश्चित  कर  सकते  हैं  जब  सब  माननीय  सदस्य  उन  से  मिल  सकें  |  यह  सब  राज्यों  की  एक  सामान्य

 शिकायत  दिखाई  देती  है  ate  केवल  प्राप्त  प्रदेश  की  नहीं  ।  माननीय  मंत्री  यथासंभव  शी

 पूर्वक  उनके  जाने  से  पहले  उनके  साथ  बैठ  कर  इस  का  हल  निकाल  सकते  हैं  ।  मैं  तो  केवल  इतना

 चाहता  हूं  कि  सभा  के  सामने  कोई  शिकायतें  न  लाई  जायें  ।

 श्री  गजराज  ए  वह  ade  ही  उस  में  नहीं  होने  चाहियें  ।  जब  तक  रेलवे  मंत्री  उस  में

 नहीं
 इस  से  कुछ  नहीं  होगा  क्योंकि  वैगनों  की  कमी  का  भी  है  ।  कोयला  खानों के

 बाहर  है  किन्तु  यह  उद्योगों  को  चलाने  के  लिये  ढोया  नहीं  जा  रहा  है  ।  यही  तो  कठिनाई  है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय :  यदि  कोई  तिथि  निश्चित  की  जाती  तो  मैँ  रेलवे  मंत्री  या  उपमंत्री

 को
 भी  उसमें  सम्मिलित  होने  को  कहूंगा  ।

 श्रीधर प्र०
 चल

 कया  मैं  एक  प्रदान  पूछ  सकता  हूं
 ?

 fare  महोदय :  aaa  में  तेल  है  कोयला  नही ं।

 श्री to  चं०  बस प्रा :  आसाम  में  कोयला  भी  है  |

 प्रिय  महोदय  :  माननीय  सदस्य  भी  उस  बैठक  में  सम्मिलित  हो  सकते  हैं  ।

 लोहे  हज़ार  इस्पात  की  कभी

 1१००६.  गी  शिकार  :  क्या  खात  शर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  के  राज्यों  में  मकान  बनाने  की  वस्तुप्नों  के  लिए  aa  भी  लोहे  शौर

 इस्पात  की  काफी  कमी  कौर

 २३०  १९६०  को  समाप्त  होने  वाले  महीनों  की  अवधि  के  लिए  प्रत्येक  राज्य

 में  ऐसी  वस्तुप्नों  की  कितनी  मांग  थी  ate  कितनी  पूर्ति  हुई
 ?

 खात  शोर  मंत्री  के  समा-प्रचीन  गजे  प्रसाद  :  छड़ों

 की
 श्र  ् रॉड्स ) , ष्  जो  मकान  बनाने  के  काम  वाली  मुख्य  वस्तुएं  पूछती-स्थिति wa  कुछ

 भ्रच्छी  है  ।  फिर  भी  गंल्वनाइज्ड शीट्स  की  कमी है

 मकान  बनाने की  छड़ों  रोड्स  )  गैल्वनाइज्ड  शीट्स

 के  लिए  इस्पात  सामान्यतया  राज्यों  की  कृषि  से  भिन्न  तथा  सरकारी  विकास  योजना  के  भ्रंश

 में  से  प्राता  है  ।  इन  श्रभ्यंशों  के  अधीन  राज्यवार  मांग  तथा  ReRo  की

 छमाही  में  दी  गयी  gta  दिखाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट

 अनुबन्ध  संध्या  ८०]

 fat  सूप हार
 :

 विवरण  से  यह  दिखायी  पड़ता  है  कि  जब  कि  कुछ  क्षेत्रों  को  उनकी  मांग  पर

 एक  मिलिग्राम  भी  लोहा  ate  इस्पात  नहीं  दिया  गया  जब  कि  क़सम  जेसे  राज्य  को  उसकी

 मांग  के  ५  प्रतिशत  से  भी  कम  मिलता  तब  मद्रास  और  दिल्ली  जैसे  कुछ  दूसरे  राज्यों  को  उनकी

 मांग  का  ey  प्रतिशत  मिलता  है  ।  car  बंगाल  में  जहां  मुख्य  कार्यालय  प्रति  मांग  के  Ra

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 श्रतिशत है  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  यह  भ्र समानता  क्यों  है  ae  इसे  किस  प्रकार  दूर  करने

 का  मंत्रालय का  विचार  है  ?

 pvt  गजे  saa  fea:  कुछ  राज्यों  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  कम  हुई  है  ।

 उसके  लिए  कुछ  कारण  हैं  ।  असम  संचार  साधनों  के  अभाव  की  कठिनाई है  ।  इस  कारण

 वहां  कम  सप्लाई  हुई  है  किन्तु  wa  स्थिति  बहुत  कुछ  सुघर  गयी  है  ।  कुछ  दूसरे  राज्यों  में  इसलिए

 कम
 सप्लाई  हुई  कि  बहुत  सी  बातों  के  कारण  उत्पादन  का  शझ्रायोजन  समय  पर  नहीं  किया  गया  था  |

 1.0  सुधार :
 कारण  बताया

 गया  है  वह  बहुत  ठोस  नहीं  मालूम  होता  क्योंकि

 जिन  क्षेत्रों में  संचार  साधनों  की  कोई  कठिनाई  नहीं  वहां  भी  काफी  कम  सप्लाई  हुई  है
 ।

 कई  क्षेत्रों  में  जहां  संचार-साधन  बिलकुल  अच्छे  मांग  की  लगभग  २५  से  ३०  प्रतिदिन  सप्लाई

 हुई  है
 ।  वास्तविक  कारण  क्या  है

 ?

 खान  ate  ईत  मंत्री  cat  :  यह  ठीक  है  कि

 मध्य  प्रदेश ्र  हिमाचल  प्रदेश  को  कम  सप्लाई  दी  गई  है  कौर  इस  बात  के  लिए  कार्यवाही  की

 जायेगी  कि  यह  शभ्रसमानता  यथासंभव  कम  की  जाये

 ध्यान  प्रत्येक  नियंत्रित  वस्तु  के  लिए  एक  स्थायी  समिति  क्यों  न  हो  ?  ये

 बार-बार  ग्रा  रहे  हैं  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  भी  इस्पात  नियंत्रण  are  के  विषय  पर  विचार

 किया  था  ।  वह  पौर  विस्तार  से  विचार  करना  चाहती  थी  ।  माननीय  मंत्री  यहां  पर  विस्तृत  विवेचन

 करने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  किन्तु  सभा  में  ये  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  क्या  ऐसा  नहीं  हो  सकता  कि

 नियतन  के  बारे  में  मंत्रालय  को  राय  देने  के  लिए  एक  स्थायी  समिति

 सरदार त्त्रण  तीन
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  प्रश्नों  के  लिए  अनौपचारिक

 ara  समिति  उपयुक्त  मंच  है
 ।

 जिस  किसी  को  किसी  विषय  में  विशेष  रुचि  हो  वह  उसका  सदस्य

 बन  सकता है  ।  किन्तु  मुझे  शंका  है  कि  स्थायी  समिति  वास्तव  में  लाने-लेजाने शर

 इसी  तरह  की  प्रवेश  बातों  पर  छानबीन  कर  सकेगी  |

 जहां  तक  इस्पात का  सम्बन्ध  मेरा  ग्रनुमान  यह  है  कि  स्थिति  सुलझती  जा  रही  है

 वह  अब  कमो  वालो  वस्तु  नहीं  रह  गयी  है  ।  हो  सकता  है  कि  वास्तविक  नियतन  स्थानान्तरण

 या  सप्लाई  में  श्रीमान हो  किन्तु  ये  utes  ठीक-ठीक  स्थिति  के  द्योतक  नहीं  हैं  क्योंकि  कुछ

 ऐसी  वस्तुएं  भी  हैं  जो  नियत  की  जाने  पर  भी  उठायी  नहीं  जा  रही  हैं  ।  किसी  भ्रमण  वस्तु  के  सम्बन्ध

 में  ऐसी  स्मिति  आवश्यक  हो  या  न  इस्पात  के  मामले  मेरी  समझ  इस  प्रकार  के  निरन्तर

 सिरदर्द  की  कोई  जरूरत नहीं  है

 fama  क्या  में  यह  समझूं  कि  इस्पात  के  लिए  पहले  ही  कोई  अलग  समिति  है
 ?

 सरदार  eat  fag  :  मंत्रालय  के  लिए  एक  अलग  परामदादात् थ  समिति  है  यह  मद
 Ey

 मंत्रालय के  अधीन  है  ।  इसलिए  ag  समिति  सदा  ही  अनौपचारिक  रूप  से  cert  पुछ  सकती  ए

 और  सुझाव दे  सकती  है
 ।

 मुझे  शंका  है  कि  यदि  बहुत  अधिक  समितियां  staid  तो  सं  भवत
 :  माननीय

 सदस्य  जो  पहले  लंबे  अधिवेशनों  के  कारण  बहुत  व्यस्त  इन  सब  के  लिए  पर्याप्त  समय  नहीं  दे

 सकेंगे  ।

 श्री ब्  राज  सिंह  :  सरकार इस  बात  को  क्या  कारण  बताती  है  कि  कुछ  राज्यों  में  तो  माँग  का

 eS  rs
 १२५  प्रतिशत

 दिया  गया  है  जब

 कि

 कु
 छ

 दूसरे  राज्यों
 में  मांग  का  aa  प्रतिशत दिया  गया है

 ?

 वि  ee

 ५ भ्रंप्रेज्ी  में

 1702  (Ai)
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 सरदार  स्वर्ण  सिंह
 :

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  जेसा
 कि

 विवरण  में  बताया  गया  वास्तविक

 पूर्ति  मांग  से  कहीं  प्रतीक  है
 ।

 किन्तु  यह  याद  रहे  कि  कलकत्ता  एक  बड़ा  बाजार  होने  के  कारण  वहां

 जो
 भी

 चीज  वास्तव  में  उठायी  जाती  वहू  निश्चय ही  वहीं  पर  काम  में  नहीं  लायी  जाती ।

 उड़ीसा  जैसे  पड़ोसी  राज्यों  में  कुछ  माल  भेजा  जाता  है  ।  इस  लिए  केवल  इस  बात  के  कारण

 कि  कोई  वस्तु  कलकत्ते  या  पश्चिम  बं  गारल  में  उठायी  गयी  यह  अर्थ  नहीं  निकलता  कि  पश्चिम  बंगाल

 मे ंही  उसका  पुरा-पुरा उपयोग  किया  गया  हो
 ।

 गोरे
 :

 कया  यह  ऐसा  उत्तर  है  जिससे  मंत्री  महोदय  का  भी  समाघान  होगा  ?

 महोदय
 :  जब  तक  वे  संतुष्ट  न  हुए  हों

 BA
 उत्तर  दे  सकते  हैं

 ?

 :  उत्तर  क्या  है  ?

 महोदय
 :

 यदि  माननीय  सदस्यों  को  संत्तोष
 न

 हो  तो  में  क्या  कर  सकता  हूं
 ?

 पहले  जब  श्री  गाडगिल  यहां  तब  कोयला  उत्पादन  माल  डिब्बे  शादी  के  बारे

 में  शिकायत  art  ।  मेंने  तुरन्त  सुझाव  दिया  कि  प्राक्कलन  समिति  उसकी  जांच  रिपोर्ट  तयार

 करे  इस  सभा  में  पेदा  करें
 |

 यदि  माननीय  सदस्य  चाहें
 तो

 में  प्राक्कलन  समिति  से  फिर  यह  कहने

 के  लिए  तैयार  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  जांच  करे  ।  जब  एक  मामले  में  मांग  का  RY  प्रतिशत  दिया

 गया  है  भ्रौर  दूसरे  मामले  में  मॉंग  का  केवल
 ५

 प्रतिशत  ही  दिया  गया  है  तब  शिकायत  जायज़  मालूम

 होती है  ।  माननीय  मंत्री  इस  विषय  पर  विचार  करें  और  बतायें  कि  कया  प्रावकलन  समिति  इस  मामले

 में  छानबीन  करे  प्रौढ़  तब  में  प्राक्कलन  समिति  को  उस  तरह  की  राय  दूंगा  |  केवल  इस  तरह  की  धारणा

 उत्पन्न  करने  का  कोई  अरथ  नहीं  कि  वितरण  व्यवस्था  उचित  नहीं  है  ।

 सरदार  स्वर्ग  सिंह
 :  ग्रुप जो  भी  निर्णय  करें मुझे  कोई  पत्ति  नहीं  होगी  ।  किन्तु में  नहीं

 समझता  कि  इस  तरह  केਂ  मामले  में  प्रावकलन  समिति  को  तकलीफ  देने  की  जरूरत  है  । मने खुद  ही

 बताया  है  कि  कुछ  राज्यों  में  कम  सप्लाई  हुई  है
 ।

 में  इस  बात  के  लिए  कोतवाली करूंगा  कि  वह

 सप्लाई  पूरी  की  जाये  ।  तब  में  फिर  सभा  को  बता  दूंगा  कि  उसका  यह  ढंग  है
 ।

 इस  लिए  मेरी  समझ

 में  यह  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिसमें  प्रावधान  समिति  को  कष्ट  दिया  जाये  ।

 म्रध्पस  महोदय  :  ठीक  ।  aa  है  माननीय  मंत्री  इस  भ्रन्तसंत्रावधि  में  इस  बारे  में  जांच

 करेंगे  एक  योजना  त  यार  कर  उसे  सभा  समक्ष  रखेंगे  |  यदि  तब  भी  माननीय  सदस्यों  को  संतोष

 न  हो  तब  हम  विचार  करेंगे  कि  कया  किया  जायें  ।

 आ  त्यागी :  माननीय  मंत्री  से  पूछे  गये  एक  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया है
 ।  परिचय

 बंगाल को  उसके  कोटे  से  अधिक  क्यों  दिया  गया  ?

 महोदय  :  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  सूप कार
 :  प्राक्कलन समिति  ने  दोਂ  महीने  पहले  इस  विषय  की  जांच

 की
 थी

 |

 लेखा  समिति  ने  भी  पिछले  साल  इस  पर  विचार  किया  था  ।  लेकिन  इसके  बावजूद  यहां  हमारे

 wet  पूछते  पर
 भी

 स्थिति  में  सुधार
 न

 होकर  वह  बिगड़  गयी  है
 ।

 स्वर्ण  सिह
 :  मे  समझता  हूं  कि  यह  कहना उचित  नहीं  होगा  कि  जो  आपत्तियां

 उठायी गयी  हैं  उन
 पर

 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है
 ।

 उसका  यही  मतलब  है  लेकिन  गलत
 है  ।

 उदाहरण के  लिए
 ह खरा  असम  में

 ,

 जहां  सप्लाई  कम  हुई  में  उस  सरकार  के  सम्पक
 में  हूं

 ह

 फी

 तति
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 स्थिति  की  समानता  करने  के  उदेश्य  से  वहां  वस्तुएँ  भेजने  के  वि  लिए  हमने  कुछ  कार्येवाह्दी  की  है  ।

 मध्य  प्रदेश  उड़ीसा के  सं  अंध  में  जहां  सप्लाई कुछ  कम  हुई  इस  बात  के  लिए  कार्यवाही
 की

 जायेंगी कि  उन  क्षेत्रों  को  सप्लाई  भेजी  जाये  |

 जो  दूसरा  प्रश्न  पूछा  गया  था  जिसका  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  मेने  किया  था  वह  यह  था
 कि

 कुद

 जैसे  परिचय  बंगाल  को  अधिक  सप्लाई  कयों  दी  इसमें  कोई  महत्व  नहीं

 है  ।  कभीकभी  लाने  ले  जाने  की  कठिनाई  होती  कभी  किसी  विशिष्ट  राज्य  के  लिए  श्रावक

 चीज़ें  उपलब्ध नहीं  होतीं  ।  यह  ऐसी  कोई  ठोस  वस्तु  नहीं  है  जहां  टनभार  का  वास्तव
 में  कुद

 भयं  होता  है  ।  कलकत्ते  में  इंजीनियरी  के  बड़े-बड़े  कारखाने  हैं  उन्हें  विशिष्ट  प्रकार

 के  इस्पात  की  जरूरत  होती  है  ।  असम  कौर  उड़ीसा  में  शायद  इसकी  इतनी  श्रावदयकता

 नहीं  होगी  ।  इसलिए  इन  आंकड़ों  की  तुलना  करना  यह  कहना  कि  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  है

 उचित नहीं  होगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  Is—

 अध्यक्ष  महोदय :  शांति
 ।

 यह  प्रश्नकाल  में  निबटाया  नहीं  जा  सकता
 ।  माननीय

 मंत्री  ने  कहा  है  कि  में  इस  विषय  की  छानबीन  कहूंगा  कौर  इस  ध्यान  दूंगा  कि  किसी  विशिष्ट

 राज्य
 के  प्रति  भ्र न्याय  या  उसे  कठिनाई  न  हो

 ।  भ्रन्तसंत्रावधिकाल में  वह  निश्चय  ही  इस  प्रकार

 योजना  बनायेंगे  कि  किसी  भी  राज्य  को  कोई  कठिनाई न  हो  ।  ware  ग्रधिवेशन  में  योजना  सभा-पटल

 पर  रख  दिये  जाने  के  बाद  यदि  माननीय  सदस्य  चर्चा  करना  चाहते  हों  तो  में  निश्चय  ही  चर्चा

 के  लिए  अनुमति दूंगा  ।

 fat  राधेलाल  यदि
 मुझे  अनुमति दें  तो

 में  एक  प्रदान  पूछेगा
 ।  इसके  लिए

 कौन  उत्तरदायी  क्या  लाइसेंसधारी  उत्तरदायी  नहीं  हैं  ?

 में  यह  जानना चाहता  हूं
 कि

 क्या  यह  सही  नहीं  है
 कि

 कुछ  राज्यों  को  शर  कुछ  बड़े  शहरों

 जसे  कलकता  sels  के  लाइसेंस  होल्डरों  को  इतना  कोटा  दिया  जाता  है  कि  वह  वहां  बिक

 नहीं  पर  जब  वह  बिक  नहीं  सकता  तो  उनको  छूट  दे  दी  जाती  है  कि  वह  कहीं  भी
 दौर  किसी

 को
 भी

 बेच  सकते  पौर  वह  फिर  ब्लैक  मार्केट  में  जाकर  दूसरे  राज्यों  में  बिकता  है  ।  क्या

 यह  सही  नहीं  है  प्रौढ़  ग्राम  सही  है  तो  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा

 सरदार
 स्वर्ण  fag:  में  बहुत  जोर  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बिल्कुल  सही  नहीं  है

 ।
 क्या

 में  स्थिति  स्पष्ट कर  दूं  क्योंकि  यह  मालूम  होता  है  कि  माननीय  सदस्यों  को  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट

 नहीं  है  .  .  |

 fatt  म०  alo
 द्विवेदी

 :
 में  लुधियाना  गया  था  वहां  के  सभी  ४,०००  लघु  निर्माताओं

 ने  मूझे  बताया  किं  उन्होंने  दिल्ली  में  चोर  बाजार  में  लोहा  इस्पात  खरीदा  ।  इसी  तरह  भ्रौर

 लोगों  को  बम्बई  कलकते  से  मिल  रहा  )  ।

 स्वर्ण
 सिह

 :
 यह  मालूम  होता  है  कि  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  कारण  ही

 माननीय  सदस्य  कुछ
 प्रतीक

 हो  गये  हैं
 ।

 यदि  ध्यान  से  देखा  जाये  तो  यही  संपूर्ण  चित्र  नहीं

 है  क्योंकि  यह  wet  कुछ  ही  श्रेणियों  तक  सीमित  था
 ।

 इस  विवरण में  कुछ  सप्लाई  १२.६१  टन

 बतायी  गयी  है  जब  कि  देश  में  कुल  खपत  लगभग  २५.  २८  लाख  टन  या  लगभग  ३०  लाख  ea

 है  ।.  कुछ  विशेष  प्रकार  का  कोटा
 भी

 भेजा  जाता  है  शर
 इसलिए  इन  आँकड़ों  से  विभिन्न  नगरों

 पं मूल  wast  में
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 में  या  विभिन्न  उपयोग  केਂ  लिए  इस्पात
 की  खपत  का

 व्यापक  चित्र  नहीं  मिलता  ।  इसलिए  इससे
 सामान्य  ढंग  के  निष्क  निकालना  ठोक  नहीं  होगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  दिमाग  में  कोई  विचित्र
 उदाहरण  हो  तो  में  उससे  सही  लाभ  उठाऊंगा  ।  यदि  मुझे  ब्यौरा  दिया  जाये  तो  मैं  अवश्य  ही  उस

 पर  छानबीन  गंगा  क  #  *+  #  #  ०  ०  ०
 )

 fat  महोदय  :  एक  ही  प्रदान  पर  जो  काफी  समय  ले  चुका  हम  सभी  लोगों के

 उठ  खड़े  होने  से  कोई  लाभ  नहीं  मैने  सुझाव  दिया  है  ake  माननीय  मंत्री  सहमत  हैं  कि  वे  एक

 ऐसी  योजना  तयार  करेंगे  कि
 भविष्य

 में  इस  प्रकार
 की  शिकायतें न  पैदा  हों  ।  वे  gad  ग्रघिवेशन

 में  वह  योजना  सभा-पटल
 पर

 रखेंगे  ।
 यदि  फिर  भी  माननीय  सदस्यों  को  कोई  सुझाव  देने  हों

 तो
 में  सभा  में

 उस
 योजना  पर  चर्चा  के  लिये  अनुमति  दूंगा  ।

 भट्ठी  के  तेल  का  निर्वात

 1*१००७.  श्री  रघनवाय च्च्  fag:  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  बदन  ae  जापान  को  भट्टी  के  तेल  का  निर्यात

 १९५८ में  ५८  ,  ०€  लाख  रुपये  से
 घट

 कर  RENE  में  12.0  €७  लाख  यग्य  का  हो  गया  बदन

 तथा  जापान  में  भारत  का  बाजार  पूरी  तरह  खत्म  हो  चुका

 तेल  मंत्री  के०  Fo  मालवीय )
 :  जी  हां  ।  भट्ठी  के  तेल  का  निर्यात

 इस  कारण  कम  हो  गया  कि  देश  में  खपत  बढ़  गयी  |

 Txt  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  भट्ठी  के  तेल  का  निर्यात  एक  साल  में  ५०  प्रतिशत कम  हो  गया  ?

 जापान  प्रौढ़  श्रीलंका  के  बाजारों  में  जहां  हम  अपना  तेल  निर्वात  करते  भारत के  साथ  कौन

 मुकाबला कर  रहा  है  ?

 टीके के०
 दे०  मालवीय  में  निश्चित  रूप  से  नहीं  जानता  कि  इन  जगहों  में  कौन  हमारा

 मुक़ाबला कर  रहा  है  |  लेकिन  हमारे  देश  में  खपत  पिछने  ढ़ाई  साल  से  काफ़ी  बढ़  गयी  है  ।  हम

 Raho  से  पहले  भट्ठी  केਂ  तेल  का  निर्वात  करते  थे  लेकिन  उसके  बाद  हमने  मुख्यतः  दो  कारणों  से  निर्यात

 बंद  कर  दिया  एक  तो  यह  कि  देश  में  प्रायोगिक  काम  काज  बढ़  जाने  के  कारण  स्थानीय

 खपत  होने  लगी  श्र  दूसरा  यह  कि  एक  शोधक  कारखाने  ने  भट्ठी  के  तेल  का  उत्पादन  कम  कर  दिया  है

 श्र  अपनी  मशीनें  अश फाल्ट  ale  जैसी  वस्तु झ्र ों  के  उत्पादन  में  लगा  दी  हैं  ।  इसलिए  भट्ठी  का

 तेल  aa  निर्वात  योग्य  वस्तु  नहीं  रह  गयी  ।  मुझे  आशंका  है  कि  भविष्य  में  कुछ
 समय  के  लिए  हमें

 धन  श्रौयोगिक  प्रयोजनों  के  लिए  भट्ठी  के  तेल  को  आयात  करना  होगा  |

 fat  fraraca  कया  भट्ठी  के  तेल  के  उत्पादन  में  कमी  या  देश  में  खपत

 ही  मुख्य  कारण  है  जिससे  भट्ठी  के  तेल  का  निर्यात  कम  हो  गया
 |

 fat  के०  दे०  जी  हां  ।  निर्यात  वंद  करने
 के  मुख्य  कारण

 यही  हैं
 |

 fat  crane  चेट्टी पार
 :  क्या  हमने  अपने  भटठी  के  तेल  के  लिए  नये  बाजार  ढूंढ़  लिये  है ं?

 fat ho
 स्थूण  मालवीय  हमारे  लिये  निर्यात  का  बाजार  तो  है  लेकिन  बात  यह  है  जैसा

 कि  मैं  पहले  बता  चुका  हमारे  पास  निर्यात  करने  के  लिए  ही  नहीं
 |

 मल  wast  में
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 श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  देश  में  भट्ठी  के  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 सरकार  क्या

 कार्यवाही  कर  रही

 श्री to  दे०  :  ज्यों  ही  सरकारी  क्षेत्र  म॑  हमारे  दो
 तेल  शोधक  कारखाने  चालू

 हो  हमारे  पास  भट्ठी  का  तेल  अधिक  हो  जायगा
 ।

 लेकिन  शीघ्र
 औद्योगीकरण  के  कारण

 हमारे  देश  में  जिस  तीब्र  गति  से  भट्टी  के  तेल
 की

 खपत  बढ़  रही  हैं  उसके  कारण  कुछ  सालों
 तक  हमें

 भट्ठी  के  तेल  का  आयात  करना  पड़ेगा
 जब

 तक
 कि

 हमारे  यहां  ates  तेल  दोधक  कारखाने

 खुल  जाप  प्रौढ़  पेट्रोलियम  उत्पादों  की
 खपत

 ऐसे  स्तर  तक
 न  पहुंच  जायें  जहां  भट्ठी  के  तेल  का

 उत्पादन  fHararaaz  हो  ।

 गद-क्ष  मंत्री  ड्रा  शस  का  ara

 १००८,  थी  चल  का०  भाषायें  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  अक्तूबर  में  उन्होंने  wae  का  जो  दौरा  किया  था  उसका  क्या  प्रयोजन
 था  ;

 क्या  उन्हें  सरकार  ने  बुलाया  था  यदि  तो  किस  लिए  ;

 क्या  उन्होंने  राजभाषा  की  समस्या  हल  करने  का  कोई  प्रयत्न  किया  था  कौर  यदि

 तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  उन्होंने  कौन  सा  सूत्र  निकाला  था  ;  शौर

 क्या  भ्रम  सरकार  ने  उनका  सूत्र  स्वीकार  किया  था
 ?

 इनका  TUATA  राज्य-मंत्री  :  शौर
 का  दौरा  झावदयक

 वातावरण  बनाने  के  लिए  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  की  कौर  से  निमंत्रण  पर  किया  गया  था  जिससे

 की  राजभाषा  के  प्रश्न  के  बारे  में  कठिनाइयां  दूर  की  जा  सकें  ।

 राज्य  मंत्रियों  और  सम्बन्धित  aq  हितों  के  साथ  चर्चा  में  निम्नलिखित  सुत्र  निकाला

 गया

 (%)  weet ate  हिन्दी  को  राज्य  की  दो  राजभाषाओं  के  तौर  पर  मान  लिया  जाये

 तब  तक  जारी  रहेगी  जब  तक  कि  हिन्दी  उसके  स्थान  पर  न  श्री  जाये  )।

 (२)  wan  सचिवालय  कौर  विभागाध्यक्षों  के  कार्यालयों  में  राजकीय  प्रयोजनों  के

 लिए  अंग्रेजी का  में  हिन्दी  का  )  प्रयोग  किया  जाये  ।

 (३)  जिलों  में  राजकींय  प्रयोजनों  के  लिए  काम  में  लायी  जाने  वाली  भाषा  असम

 घाटी  के  जिलों  में  कछार  जिले  में  बंगाली  कौर  प्रत्येक

 स्वायत्तशासी  जिले  में  प्रत्येक  जिला  परिषद  द्वारा  निर्धारित  की  जाने  वाली

 भाषा  हो  सकती  है  |

 राज्य  विधान  सभा  में  पेश  किया  गया  विधेयक  मोटे  तौर  पर  इसी  सुत्र  के  प्राकार  पर

 था

 प्री  छह  काए  भट्टाचार्य  :
 क्या  झसम  विधान  सभा  में  पेदा  किया  गया  विधेयक  झूमती  को  ही

 असम की की  एकमात्र  राजकीय  भाषा  बनाता  है  ?  विधान  सभा  में  जो  विधेयक  पेशा  किया  रया

 शर  पास  किया  गया  उसके  साथ  माननीय  गृह-मंत्री  के  सूत्र  का  मेल  किस  तरह  बैठता  है
 ?

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री
 गो०

 ब०  कान्त
 विधेयक  नहीं

 ।
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  कहना  हालत  है  ।  विधेयक में

 संशोधन  किया  गया  था  कौर  माननीय  सदस्य  ने  जो  बताया  है  वह  अधिनियम  का  रूप  है  ।  विधेयक

 वही  था  जो  मैंने  यहां  बताया  है  ।

 fat
 wo

 ato  भट्टाचार्य  :  विधेयक  में  संशोधन  किया  गया  ।  सरकार  के  कहने  पर  ही  उसमें

 संशोधन  किया  गया
 ।

 एक  दिन  २४  घंटे  उसने  तीन  बार  संशोधन  किये  ।  पहले  तो  उसने  मुख्य

 मंत्री  द्वारा  रखा  गया  संशोधन  स्वीकार  करने  से  इन्कार  कर  बाद  में  उसे  स्वीकार  कर  लिया

 धौर  चल  कर  फिर  स्वीकार  कर  दिया
 ।

 ये  भिन्न-भिन्न  बातें  २४  घंटे  के  दौरान  में  हुईं
 ।

 माननीय  गृह-मंत्री यह  किस  तरह  कहते  हैं  कि  उन्होंने  जिस  सुत्र  का  सुझाव  दिया  था  उसे

 स्वीकार न  करने  के  लिए  सरकार  उत्तरदायी नहीं  थी  ?

 To  ब्०  मेंने  इस  तरह  की  कोई  बात  नहीं  कही  ।  मैंने  केवल  यह  कहा  कि  विधेयक

 उसी  रूप  में  था  जिस  रूप  में  मैंने  बताया  था
 ।

 कया  प्रा वश्य  करने  के  बाद  पारित  किये  गये  अधिनियम  में शि  ह ९  चे  गु

 उन  बातों  का  किया  गया  है  जिनका  गृह-मंत्री  ने  सुझाव  दिया  यदि  नहीं तो  क्या  भारत

 सरकार  हस्तक्षेप  करेगी  कौर  प्रारम्भ  में  गह  मंत्री  के  सुझावों  के  आधार  पर  अधिनियम  में  संशोधन

 करने  के  लिए  उस  सरकार  को  राजी  करेगी  ।

 Togo  गीत
 :

 संबोधित  विधेयक  मेरे  सुझावों  से  सहमत  नहीं  है  कौर  जहां  तक  हो  सके

 समझौता  कराने  के  मेरे  प्रयत्न  जारी  हैं  ।

 री  श्ठ् ०  क - ह
 गृहमंत्री  या  सरकार  की  राय  में  कब  क़सम  सरकार  इस  सम्बन्ध

 में  गृह-मंत्री  के  areal  या  हिदायतों  को  कार्यान्वित  करेगी
 ?

 ग्य  गोज  ०  पस्त  :
 कोई  अ्रादेश या या  हिदायत  ह  के  के  के  की

 tat  च०  का  भट्टाचार्य  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क  #  क  क  क  क  क

 महोदय
 :

 प्रश्नकाल  समाप्त  हो  गया  है
 |

 अल्प  सुचना
 कौर  उत्तर

 चीनी  साहित्य  की  जब्ती

 |
 tar  सुचना  प्रदान  संध्या  ५.  थ्रो  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कलकत्ते  में  सीमा  शुल्क  विभाग  ने  कई  व्यक्तियों  को  चीनी  साहित्य  के  कारण

 दिखाया  arfed  जारी  की  हैं  कौर  अनेक  पत्रिकाएं  ate  साहित्य  जब्त  कर  लिया  है  ;

 भर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 द मंत्री  मोरारजी  देसा  )  :

 मिल  wast  में
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 निम्नलिखित  जिनके  पर  समुद्र  सीमा  शुल्क  १८७८

 की  धारा  १९  के  भ्रमित  सरकार  ने  रोक  लगा  दी  डाक  gra  कलकते  में  प्राप्त  हुए  थे
 :
 गाए

 (१)  चाइना  रिकन्स्ट्रक्ट्स  REGO

 (२)  १५  PeUE  का  पेकिंग  freq  नम्बर  ३७

 (३)  चीन-भारत  सीमा  प्रदान  सम्बन्धी  प्रलेख--म्रंग्रेजी  में

 (४)  चीन-भारत  सीमा  wat  सम्बन्धी  प्रलेख--हिन्दी  भाषा  में

 जिन  लोगों  के  पते  पर  ये  प्रकाशन  भेजे  गये  थे  उनके  विरुद्ध  अधिनियम  की  घारा  2&9 (

 के  अधीन  कार्यवाही करने  के  लिए  दिखाने  नोटिसें जारी  की  गयी  थीं  ।

 जारी की  क्यों  दिखा ग्रो  नोटिसों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है
 :--

 जारी की  गयी  fear  नोटिसों की  कुल  संख्या
 Yoo

 निर्णीत  मामलों  की  कुल  संख्या  मामले  में  निषिद्ध  प्रकाशन

 जब्त  कर  लिया  २३२

 कारण  दिखाया  नोटिस  जो  वापिस  ले  ली  गयीं  र

 PU—FR—-VE KO  तक  के  ऐसे  मामले  जिनका  निर्णय  अभी  होना  है

 श्री  रघुनाथ  इन  प्रकाशनों  को  जब्त  करने  से  पहले  क्या  कोई  अभिकरण ऐसा  है

 जो  उनका  परीक्षण करता  है  ?

 मोरारजी  देसाई  समुद्र  सीमा  शुल्क  अधिकारी  उनका  परीक्षण  करते  हैं  |

 fat हुँ०  चे  qe  :  जिन  लोगों  के  विरुद्ध  कारण  दिखाया  ated  जारी  की  गयी  थीं  कया

 उनमें  कुछ  फर्म  भी
 किताबें  बेचने  वाले  कई  फर्म  कौर  एसोसियेशन  हैं  ;  यदि  तो तो

 उन
 फर्मों

 के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ताकि  निषिद्ध  साहित्य  बेचा  न  जा  सके  या  विभिन्न  व्य पक्तियों

 को  निःशुल्क न  दिया  जा  सके
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  निषिद्ध  प्रकाशन  जब्त  कर  लिये  गये  हैं  ।  इसलिये उनकी  बिक्री  नहीं

 हो  सकती ।

 श्री  wo  चल  यदि  किताबें  बेचने  वाले  कोई  फर्मों  या  wafer  के  नाम  उन  लोगों

 की  सूची  में  शामिल  किये  गये  हों  जिनके  विरुद्ध  कारण  दिखाया  नोटिसें  जारी  की  गयी  तो  उनके

 विरुद्ध  और  चरागे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 tat  मोरारजी  देसाई  :  मेरे  पास  सभी
 ४००

 लोगों  की  सूची  नहीं  है  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा
 :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  व  बताया  कि  २४  लोगों  के  विरुद्ध  जारी  की

 गयी  कारण  दिखाया  नोटिसें  वापिस  ले  ली  गयी  हैं  ।  किस  आधार  पर  ये  नोटिसें  वापिस  ले  ली  गयी

 x  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई :  ये  नीटिसें  उसे  लोगों  पर  जारी  की  गयी  थीं  जिनके  पास  कोई

 जनक  साहित्य नहीं  था
 ।

 sat  लोगों  के  मामलों  में  यह  मालूम  हम्ना
 कि

 वे  प्रकाशन  निषिद्ध  नहीं

 अ्रापत्तिजनक  नहीं थे  ।  कुछ
 मामलों  में

 उन
 लगों

 यह
 भी

 मालूम  नहीं था  कि  उन्हें इस  प्रकार
 oo

 एएए

 मल  ats  में
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 के
 प्रकाशन  प्राप्त  हुए  हैं

 ।
 उन  लोगों  ने  ये  प्रकाशन  प्राप्त  नहीं  किये  थे  कौर  इसलिए  उनके  मामलों

 में  भी  नोटिसें  वापिस  ले  ली  गयीं  ।

 fae tt  जीवनिया  लय  में  fata  का  माध्यम

 +

 att  ब्रज राज सिह  :
 ग्रीष्म  सुचना  श्रुत  संख्या  ६.

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :

 शिक्षा  मंत्री  या  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  १९६२

 के  wad  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  शिक्षा  का  माध्यम  केवल  feral  होगा ;

 क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 विश्वविद्यालय  wars  प्रयोग  ने  इसके  बाद  दिल्ली

 विद्यालय  को  इस  निश्चय  को  क्रियान्वित  न  करने  का  निदेश  दिया

 यदि  तो  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  ने  किन  परिस्थितियों-वश  ऐसा  निदेश

 दिया  है  ;

 क्यां  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है
 कि

 इस  प्रकार  के  निदेश  के  आशय  कया  हो

 सकते हैं  ;

 (=)  यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 TAT  मंत्री  का ०  ला०  satay)  :  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 जिसने  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  इस  प्रस्थापना  पर  विचार  किया  है  कि  दिक्षा  का  माध्यम  FERR

 के परचा  धीरे  धीरे  अंग्रेजी  से  हिन्दी  कर  दिया  कोई  निदेश  तो  जारी  नहीं  किया  किन्तु

 विद्यालय को  केवल  यह  कहा  है  कि  इस  मामले  में  कौर  श्रागे  कदम  बढ़ाने  से  पहले  यह  वांछनीय  होगा

 कि  विश्वविद्यालय  के  अधिकारियों  तथा  कालेजों  के  प्रिंसिपलों  के  बीच  इस  समस्या  के  बारे  में  पूरी

 तरह  से  ate  खुले  दिल  से  विचार  विमश  कर  लिया  जाये
 ।  भ्रनुमान है  कि  प्रस्तावित चर्चा  cas  १

 के  प्रारम्भ में  की  जायेगी  ।

 इसके  में  माननीय  सदस्य  को  यह  सूचित  करना  चाहुंगा  कि  मैंने  इस  बारे

 में  विश्वविद्यालय  के  उपकुलपति  से  टेलीफोन  पर  बातचीत  की  थी
 ।  उन्होंने  मुझे यह  सुचित  किया

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  उनका  विचार  निर्धारित  कार्यक्रम  के

 भ्रनुसार चलने  का  है  ।  वह  जल्दी  ही  विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  आयोग  से  इस  बारे  में  चर्चा  करने  वाले

 हैं  तथा  उनके  कार्यक्रम  में  कोई  तब्दीली  नहीं  हुई
 ।

 श्री ब्रज राज  सह  श्री  वी०  के०  कार  वी०  राव  जबकि
 इस  विश्वविद्यालय  के  उपकुलपति

 थे  तो  उनकी  अ्रष्यक्षता  में  यह  निश्चय  लिया  गया  था  कि  PERR  से  शिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  होगा  ।

 इस  आत  को  देखते  हुए  कि  श्री  राव  wa
 उस

 यूनिवर्सिटी  के  उपकुलपति  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  कौन  सी  ऐसी  परिस्थितियां पैदा  हुईं  जिन  के
 कारण  विश्वविद्यालय  अनुदान अ्ायोग को इस तरह को  इस  तरह

 का  सुझाव  देना  पड़ा कि  इस  विषय  पर  बहस  हो  कौर  बहस  हो  कर
 फिर

 इस  विषय  में  कोई
 निश्चय

 —  —

 मन  ग्रंग्रेंजी  में
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 डा०  क्षा ०  नाठ  श्रीमाली
 :

 बहस  खाली  उसकी  स्टेजिज़  के  बारे  में  है  शौर  उस  मामले  में  है

 कि  क्या  सहायता  यूनिवर्स्टी  ग्रांट्स  कमिशन  इस  बारे  में  दे  सकता  है
 ।

 गवर्नमेंट  ने  यूनिवर्सिटी  ग्रांट्स

 कमिशन  को  यह  लिखा  है  कि  दिल्ली  यूनिवर्सिटी  जो  कुछ  भी  कार्रवाई  कर  रही  है  वह  गवर्नमेंट  की

 ति  के  ्  है  शर  उसको  पू  री  सहायता  इस  मामले  में  दी  जानी  चाहिये
 |

 भ्र भी  जो  मुझे  दिल्ली

 यू  निवर्स्टी  के  वाइस-चांसलर  ने  कहा  वह  यह  कहा  कि  चूं  कि  यूनिवर्स्टीज़  में  भी  यह  प्रदान

 यह  समस्या  है  att  चूंकि  दि  ली  यूनिवर्सिटी का  इस  विषय  में  विशेष  अनुभव  विशेष  तजुर्बा

 है  शरर  उसका  फायदा  उठाना  चाहते  हैं  इसलिए  यू  निवर्स्टी  ग्रांट्स  कमिशन  उन  से  इस  मामले

 में  विचार  विम  करना  चाहते  हैं  ।  में  झपको  इत्मीनान  कराना  चाहता  हूं  कि  कोई  भी  प्रोग्राम

 में  तबदीली  नहीं  हुई  कोई  भी  पालिसी  में  चेंज  नहीं  पाया है  ।

 att  बज  राज  तीन  :
 माननीय  मंत्री

 जी
 की  इस  घोषणा  के  बाद  किਂ  सरकार  की  घोषित  नीति  के

 अनुसार  ही  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  यह  निश्चय  किया
 कि  १९६२  से  शिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  प्रयोग  ने  इस  fara  के  बावजूद  इस  विषय  पर

 बातचीत  करने  की  आवश्यकता  क्यों  समझी  कौर  दूसरी  बात  यह  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय ने  जब  यह

 निश्चय  लिया  है  तो  इसको  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  की  तरफ  से  उसकी
 अरब

 तक  कया  सहायता  हुई  है

 जिससे  कि  शिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  हो  सके  प्रौढ़  उसे  क्या  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 डा०  का ०  ला०  श्रीमाली  :
 यूनिवर्स्टी  ग्रांट्स  कमिशन  के  सामने  यह  तस्वीर  इसलिए  कराती  है  कि

 इसका  सम्बन्ध  स्टैड  से  इसलिए  वह  भी  अपने  ५  सन्तुष्ट  करना  चाहता  है  कि  जो  भी  प्रोग्राम

 बनाया  जा  रहा  उससे  स्टैंड  स  पर  किसी  तरह  कोई  नहीं  होगा  ।  इसलिए  उनसे

 fara  करना  जरूरी  हुई  ।

 थी  ara  पिल्ले
 :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  एक  अखिल  भारतीय  विश्वविद्यालय  है  जिसका

 प्रशासन  केन्द्र  द्वारा  होता  अथवा  यह  एक  प्रादेशिक  विश्वविद्यालय  है  ?  यदि  यह  एक  अखिल

 तीय  विश्वविद्यालय  तो  सरकार
 की

 भाषा  नीति  के  अनुसार  इसकी  भाषा  नीति  क्या  होगी  ?

 फा०  ato  जेसा  कि  सभी  को  विदित  दिल्ली  विश्वविद्यालय एक  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  है  कौर  दल्ली  विश्वविद्यालय  ने  स्वयं  यह  फसला  किया  गौ  यदि  यह  हिन्दी  को

 विश्वविद्यालय  में  शिक्षा  का  माध्यम  के  रूप  में  अपनाना  तो  इसे  इस  मामले  में  फसला  करने

 की  स्वतंत्रता है

 श्री  ava  पिल्ले
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कया  दिल्ली  विश्वविद्यालय  को  सरकार  की

 ofan  भारतीय  अर्थात  देश  में  एक  समान  भाषा  होनी  के  निर्देश  के  विरुद्ध  हिन्दी  को

 दिक्षा  का  माध्यम  चुनने  की  स्वतंत्रता  प्राप्त  है
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  सरकार का  दृष्टिकोण  संसद  के  भ्र धि नियम  द्वारा  अनुशासित

 होता है  ।  च्  का  ग्र धि नियम  विश्वविद्यालय  को  पाठच्यक्रम  इरादी  का  निर्धारण  करने

 की  स्वतंत्रता  प्रदान  करता  है
 ।

 यह  निश्चय  करना  विश्वविद्यालय का  काम  है  कि  दिक्षा  का

 माध्यम  कौनसी
 भाषा  होनी  चाहिए

 ।
 यदि

 विश्वविद्यालय  हिन्दी को  दिक्षा  का  माध्यम  चुनता

 है  तो  यह  सरकार  की  नीति  के  बिल्कुल  उल्ट  नहीं  होगा
 ।  वास्तविकता यह  है  कि

 डा०  राधाकृष्णन्

 के  सभापति में  ReXo  में  नियुक्त  किये  गये  शिक्षा  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि

 विद्यालयों  में  शिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  seat  प्रादेशिक  भाषाएं  होनी  चाहिएं  कौर  यदि  दिल्ली

 विश्वविद्यालय  हिन्दी  को  शिक्षा  का  माध्यम  बना  लेता  है  तो  यह  सरकार  की  नीति  के  विपरीत

 नहीं
 है  ।

 मन  ATT  में
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 Tort  थाना  पिल्ले
 :

 राजकीय  भाषा  आयोग  संसद  की  समिति  ने
 यह  फैसला  किया  है  कि

 ग्रेजी  को
 उतनी  देर  तक  जारी  रखा  जाये  जितनी  देर  तक  यह  आवश्यक  किन्तु  यदि  एक

 अखिल  भारतीय  विश्वविद्यालय  में  यह  परिवर्तन  कर  दिया  जाता  है  तो  इसका  प्रभाव उन  लोगों  पर

 पड़ता
 है  जो  इस

 विश्वविद्यालय
 में  शिक्षा

 नहीं  ग्रहण
 कर

 सकेंगे
 ।  कया  मैं  जान  सकता हूं  कि

 क्या  विश्वविद्यालयों  को  इतनी  स्वायत्तता  प्राप्त  है  कि  वह  प्रंग्रेजी  के  स्थान  पर  एक  ऐसी  भाषा

 रख  सकते  हैं  जिसे  इस  देश  में  कोई  नहीं  जानता  ?

 डा०  Bio  लना०
 में  माननीय

 सदस्य  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  यह  उनकी  राय  हो

 सकती  है  ।
 मेरी  राय  यह  है

 कि
 विश्वविद्यालय  को  इस  बारे  में  पूरी  स्वतन्त्रता  प्राप्त  श्रोता  जब

 विश्वविद्यालय  ने  हिन्दी  को  अपनाने  का  निरूपण
 किया  है  तो  सरकार  इस  मामले  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करेगी  ।

 fat  थान  पिल्ले  :  क्या  किसी  विश्वविद्यालय  को  इस  बात  की  स्वतंत्रता  है  कि  वह  किसी

 कुत्सित  नीति  के  कारण  किसी  विद्यार्थी  को  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  प्राप्त  करने  पर  प्रतिबन्ध

 लगा दे  ?

 का ०  ला०  श्रीमाली  :  इन  सब  बातों  का
 प्रशासन  कुछ  नियमों  तथा  विनियमों  द्वारा

 होता है  जो  संसद्  ara  पारित  अधिनियम के  penta  बनाये  गये  हैं  ।  संसद  ने  इस  aft

 नियम  में  यह  फैसला  नहीं  किया
 कि

 सरकार  को  विश्वविद्यालय  के  सामान्य  प्र  श्वास-कार्यों  में  हस्तक्षेप

 करना  चाहिए
 |

 पाठ्यक्रम  को  तय  करने  के  मामले  में  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  को  कुछ  स्वतंत्रता

 दे  रखी  है  तथा  विश्वविद्यालय  को  शिक्षा  का  माध्यम  चुनने  की  स्वतंत्रता  प्राप्त  है  ।

 श्री  खाडिलकर  :  क्या  यह  सच  है  कि  जब  यह  निश्चय  किया  गया  था  तो  सीनेट  में  भी  इस

 बारे  में  मतभेद  था  शौर  उपकुलपति  ने  सीनेट  के  मत  की  उपेक्षा  करके  हिन्दी  के  बारे  में  निश्चय

 किया  था  ?

 का
 ०

 सा०  श्रीमाली  :
 मुझे  धीरे  का

 तो
 पता  नहीं  ।

 यह  फैसला  बहुमत  द्वारा

 किया  गया  था  |  मुझे  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  किन्तु  जहां  तक  जानता  यह

 विश्वविद्यालय  की  fT AT-TaT  बॉडी  द्वारा  किया  गया  था  |

 शी  ही०  ता ०  मुकर्जी
 :  इस  बात  की  वांछनीयता  का  प्रतिवाद  नहीं  किया  जा  सकता  कि

 दिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  तथा  प्रादेशिक  भाषाएं  होनी  किन्तु  दिल्ली  विश्वविद्यालय एक

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  है  जहां  पर  देश  के  विभिन्न  भागों  से  विभिन्न  कारणों  से  विद्यार्थी  oa

 में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  बात
 की

 वांछनीयता  पर  विचार  करेगी  कि  seit  इस  बारे
 में

 कोई  परिवर्तन  नहीं  करना  यह  परिवर्तन  पहले  aa  विश्वविद्यालयों  में  होना  चाहिए

 जहां  प्रादेशिक  भाषाओं  को  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  ?

 डा०  Blo  ला०  श्रीमाली  :  यह  तो  कार्यवाही  के  लिए  सुझाव  है  ।

 श्री  do  चे  समाचार  पत्रों  में  यह  घोषित  किया  गया
 था

 कि  विश्वविद्यालय  ने

 शिक्षा  के  माध्यम  को  अंग्रेजी  से  हिन्दी  में  बदलने  के  लिए  विभिन्न  प्रक्रेंमों  वाला  एक  कार्यक्रम  तैयार

 किया  है  वह  कार्यक्रम  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  भी  हुन
 था  ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि

 जब  ऐसी

 क्या  बात  हुई  है  कि  उस  कार्यक्रम  का  परित्याग  कर  दिया  गया  है  कौर  विश्वविद्यालय  पुनः

 लय  अनुदान  से  विचार  विम  करने  जा  रहा
 क्या  जो  कुछ

 पहले  किया  गया  वह  बिना  ह

 मिल  म्रंप्रेजी  में
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 किसी  के  सलाह  मशवरे  के  तथा  बिना  किसी  वैज्ञानिक  ate  भाषा-सम्बन्धी  तैयारी  के  किया

 गया
 था  ?

 डा०  काठ  ला०  श्रीमाली  :  माननीय  सदस्य  की  यह  धारणा  गलत  है  किਂ  विश्वविद्यालय  ने

 अपना
 कार्यक्रम  छोड़  दिया  है  ।  पहले  ही  बता  चुका हुं

 कि  विश्वविद्यालय  ने  झपने  कार्यक्रम  का

 परित्याग  नहीं  किया  है  ate  इसका  विचार  कार्यक्रम  के  अनुसार चलने  का  कौर  इसे
 जारी  रखने

 का  है  ।

 fara faarag  अनुदान  grat  समाप्ति

 श्री  स०  tito  बनों  :
 सुचना  प्रशन  संख्या  ७

 Lait ast  राज  fag  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  के  श्री  सी
 ०  डी

 ०

 १९६१  में  सेवा-निवृत  हो  रहे

 क्या  नियमों के  pare  उनकी  कार्यावधि में  १९६१  से  आगे  ate  वृद्धि  नहीं

 की जा

 क्या  भारत  के  झटकारना  जनरल  की  राय  ली  गयी

 यदि  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  का  विचार  तत्सम्बन्धी  नियमों  में  परिवर्तन  करने  का  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ato  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।  विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  की  भ्रनहूंता, सेवा निवृत्ति सेवा  निवृत्ति  तथा

 सेवा
 की  शत  )  PENG  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  सभापति  ६५  वर्ष  की  वायु  पूरी  होने

 र
 सेवा  निवृत्त हो  बदते  कि  इसके  विपरीत  कोई  मसझौता  न  किया  गया  हो  ।  श्री  देशमुख  के

 मामले  में  ऐसा  कोई  करार  नहीं  उन्हें  १४  १९६१  जब  वह  पूरे  ६५  वर्ष  के  हो

 तो  सेवानिवृत्त  होना  पड़ेगा  |

 अ्रौर  भारत  के  अ्रटारनी  जनरल  की  राये  निम्नलिखित  बातों  पर  ली  गई  थी  Pe ey

 क्या  सम्बन्धित  नियम  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  Qeyg F के

 उपबन्धों  के  प्रतिकूल

 क्या  श्री  देशमुख  सभापति  के  पद  से  सेवा  निवृत्त  होने  के  अपनी  नियुक्ति

 की  तिथि  से  लेकर  वर्षों  तक  की  दोष  अवधि  में  सदस्य  रह  सकते  हैं  ।

 जनरल  ने  सलाह  दी  है  कि  उपरोक्त  नियम  नियम  के  कि  नहीं  है  और

 दूसरे  प्रश्न
 का  उत्तर

 नकारात्मक  था  ।

 मूल  श्ं्रेज़ी  में
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 सरकार  का  विचार  प्राय-सीमातक  सम्बन्धी  नियम  में  परिवर्तन  करने  का  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fat स०
 मो०  बनों

 :
 कथा  यह  सच  है  कि  मरहूम  मौलाना  ania  की  यह  इच्छा  थी  कि

 श्री  ६४  हज वर्ष की की  अ।य के  पश्चात  प्रजाति  १९६१  के  पश्चात  भी  कार्य करते  रहें

 और
 यदि  तो  क्या  सरकार का  उन  की  प्रार्थना  स्वीकार  करने  का  विचार  है

 ?

 डा०  का०  ऋण  श्रीमाली
 :  श्री  देशमुख  ने  मुझे  उस  पत्र  की  एक  प्रति  भेजी

 जो  उन्हें एक

 मंत्री  से  मिला  है  कौर  जिस  में  यह  लिखा  गया  है  कि  मौलाना  wae  की  यह  इच्छा  थी  कि  को  देशमुख

 को  art  पदावधि  की  समाप्ति  तक  कार्य  करना  चाहिये  कौर  वे  तब  तक  इस  पद  पर  यासीन  रहे

 सकते  जब  तक  वे  चाहें  ।

 श्री  त्यागी  :  किस मंत्री ने  उन्हें  यह  पत्र  लिखा  है  ?

 श्री  गजराज  सिंह  :  जिस  मंत्री  ने  उन्हें  ऐसा  पत्र  लिखा  उन  का  नाम  क्या  ग्रौर इस पत्र इस  पत्र

 में  क्या  लिखा है  ?  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इन  मंत्री  महोदय  का  मौलाना  आजाद  से  कुछ

 सम्बन्ध था  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :  जो

 पत्र  श्री
 च्  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  वह  श्री  हुमायूँ

 कबीर  द्वारा  लिखा  गया  था  प्रौढ़  कहा  जाता  है  कि  उस  हुमायूँ  कबीर  ही  बातचीत चला  रहे  थे

 कौर  मौलाना  प्रौढ़  श्री  देशमुख  के  बीच  मध्यवर्ती  का  काम  कर  रहे  त  इसी  प्राकार पर

 श्री  देशमख  को  यह  पत्र  मिला  है  ।

 जी  त्यागी  :  क्या  श्री  हनुमान  कबीर  ने  यह  पत्र  शिक्षा  मंत्रालय  के  सचिव  की  shard  से

 लिखा  था  ग्रीवा  श्री  मंत्री  बनने  के  पश्चात  लिखा  है
 ?

 यदि  उन्हों  ने  मंत्री  होने  के  गश्चात् ष््ध  लिखा

 है  तो  क्या  श्री  देशमख  को  पत्र  लिखने  से  पहले  उन्हों  ने  शिक्षा  मंत्री  से  परामर्श  किया  था
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रोमालो  :  श्री  हुमायूँ  कबिर  ने  मुझ  से  परामर्श  नहीं  किया  था  शर  वह

 उस  समय  शिक्षा  मंत्रालय  के  सचिव  भी  नहीं  थे  ।

 जरीरवुवावय  पिह  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  कया  श्री  देशमुख  ने  १  रु०  मासिक  वेतन  पर

 काम  करना  स्वीकार किया  था  यदि  हां  ;  तो  इस  समय  उन्हें  क्या  वेतन  मिन  रहा है

 डा०  का०  सला०  श्रीमाली  :  इस  सम्बन्ध  में  यदि  शाप  मुझे  वह  पत्र-यवका र  पढ़ने  की  अनुमति

 जो  केक  ऊ

 att  रघुनाथ  fag  मेरा  प्रदान  बिल्कुल सरल  है  ।  क्या  उन्हों  ने  १  रु०
 मासिक  वेतन

 पर

 कार्य  करना स्वीकार किया  वह  इस  समय  ले  रहे  हैं  और  उन्हें  उन  का  वेतनमान  वेतन  कन

 से  मिल  रहा  ह
 !

 महोदय  :  यड़  मुख्य  प्रश्न से  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  रघुनाथ  fag :  यह
 उत्पन्न  होता  है  ।  श्री  देशमुख  विश्वविद्यालय  अनुदान  अयोग

 के  सभापति  हैं  ।  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 pp  कि  ले  वि  क  वि  व क

 मिल  अंग्रेजी  में
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 fat  क्या  इस  बात  की  कोई  राउ  थी  कि  आयोग  का  सभापति  बनते  के  लिये  उन्हें

 १  द् ०  मासिक  बतन  पर  कार्य  करना  स्वीकार  करना  पड़ेगा  ?

 बीयर  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानता  चाहते  हैं  कि  यदि  उन्हें  सभापति  के  रूप

 म॑  जारी  रखा  गया  तो  क्या  उन्हें  १  रु०  मासिक  वेतन  दिया  जायेंगी ।  मेरा  ख्याल  है  कि  उन  का

 प्रदान  यही  है  ।

 का०  ला०  श्रीमाली  :  सभापति को  इस  समय  ३०००  रु०  मासिक  वेतन  मिल  रहा

 tat  रघुनाथ  सिह
 :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  ३०००  रु०  मासिक  वेतन

 कब
 से

 ले

 रहे  हैं
 ?

 पड  ः

 पडा०  कॉ०  ला०  श्रीमाली  :  दुरू  दुरू  में  श्री  देशमुख  ने  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  वह  सांकेतिक  रूप

 में  १  रु०  मासिक वेतन  लेंगे  तदनुसार जारी  किये
 गये

 थे
 ।  किन्तु ये  आदेश  1-2  १-१९  ५६

 से  W5-V-LENye aH H faT TF | तक  के  लिये  थे  ।  १६-४-१९५७  को  आदेश  जारी  कर  के  श्री  देशमुख

 को  PEYO-NS  में  १  रु०  मासिक  वेतन  लेने  का  अ्रधिकार  दिया  Q-8-2EXG  को

 विद्यालय
 अनुदान  भ्रायोग  ने  मंत्रालय को  सुचना  दी  कि  श्री  देशमुख  १-३-१९४५८  से  २८-२-१९५४

 तक  १  रु०  मासिक  सांकेतिक  वेतन  लेना  जारी  रखता  चाहते  हैं  ।  इस  के  पश्चात्  विश्वविद्यालय

 अ्रायोग  के  सहायक  श्री  ने  मंत्रालय  को  लिखा  कि  सभापति  ते  यह  fraiz

 प्रकट  किया
 है  कि  वह  १-३-१९ ५४  से  तनता  पूरा  वेतन  प्राप्त  करता  चाहते  हैं  |  तदतुप्नार  रादेश

 जारी  कर  के  श्री  देशमुख  का  वेतन  १-३-१९५६  से  ३०००  रू०  मासिक  निर्धारित  किया  जिस

 में  उन  की  पैशन  अथवा  पैशन  सम्बन्धी  लाभ  भी  शामिल  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य

 ग्रिथ्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  जब  मैं  खड़ा  हूं  तो  किसी  माननीय  सदस्य  को  खड़ा

 नहीं  होना  चाहिये  |  वेतन  का  wet  मूल  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  मेरा  विवार  था  कि  शायद  इस

 बारे  में  कोई  शक  है  कि  उन्हें  जारी  रखा  जाये  प्रथम  माननीय  सदस्य  यह  कटना  चाहते  थे

 कि  उन्हें  कुछ  बतों
 के

 साथ  बिना  वेतन  ग्रीवा  उस  वेतन  जिस  को  उनको  स्वीकार

 किया  था  waar  जो  बाद  में  fratfea  किया  गया  उन्हें  जारी  रखा  जायें  ।  इसीलिये  में  ने  प्रश्न

 की  ष्  दी  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  अन्य  प्रश्नों  की  अनुमति  नहीं  दूगा  |

 fat  कालिका  सिंह
 :

 कया  में  जान  सकता  हुं  कि
 जब

 श्री  देशमुख  की  नियुक्ति  की  गई
 थी

 तो  सेवा-निवृति  सम्बन्धी  नियम  का  भ्रातृत्व  नहीं  था  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  में  इस  सम्बन्ध  में  भी  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करना

 हूं  ।
 स्थिति  यह  है  कि  श्री  देशमुख  को  अधिनियम  लागू  होते  से  पहले  नियुक्त  किया  गया  था  ।  जब

 अधिनियम लागू  हुमा  तो  कुछ  अधिनियम  बनाये  गये
 ।  अधिनियम के  लागू  होते  पर  उन्हें  नियुक्त

 किया  गया  ।  इस  के  साथ  ही  साथ  नियम  भी  बनाये  गये  ।  अधिनियम शर  नियम  इकट्ठे ही  लाग

 हुए  थे
 ।

 1.0  त्यागी  :  मेरा  प्रशन  विवादास्पद  नहीं  है  ।  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय

 जा  जा  चलना
 ञ

 और  श्री
 देशमुख

 के  बीच  हुए
 पत्र-व्यवहार

 को  सभा-पटल  पर  र

 मूल  aad  में
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 Blo  ला०  श्रीमाली  :  में  प्राय  के  हाथ  में  हूं
 ।

 यदि  श्राप  पत्र-व्यवहार  को  सभा-पटल

 पर  रखवाना  चाहते  तो  मुझे  कोई  aaa  नहीं  है  ।

 foot  महोदय
 :

 इस  में  गुप्त  होने  की  कोई  बात  नहीं
 ।

 वह  इस  पत्र-व्यवहार को

 पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।  इस  में  कोई  हानि  नहीं  है
 ।

 ee Aa  ee  ome

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कोयला  धोने  के  कारखाने

 1१००४.  थ्रो  रामेश्वर  टाटिया :  क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  ११  फरवरी  १९६०

 के  तारांकित प्रदान  संख्या  ६७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पाथेरडीह  att  भोजपुरी
 में  कोयला  धोने

 के
 नये  प्रस्तावित  कारखाने  खोलने

 की  दिशा  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  भ्र ौर

 azar  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसार  कोयला  धोने  के  नये

 कारखाने  खोलने  की  कोई  योजना  तैयार  की  गई  है
 ?

 खात  शोर  ईं  बत  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  ३,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ८१)

 हां  ।

 सेना  पदाधिकारियों  की  शअंदादायी  शिक्षा  निधि

 १००६.  श्री  ब्हालिका  सिह  क्या  श्रीराम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 प्रतिरक्षा  बलों  के  किस  श्रेणी  के  कमेंट्री  पदाधिकारियों  की  अंशदायी  शिक्षा  निधि

 से  लाभ  उठायेंगे  ;

 कितने  पदाधिकारी  इस  समय इसਂ  योजना  में  अंशदान  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  यह  योजना  उन  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  पर  भी  लागू  की  जायगी  जिन्हें  कम  वेतन

 मिलता  है  ;  श्र

 यदि  तो  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  नियमित  सेना  के  सभी  स्थायी  नियमित

 कमीशन-प्राप्त  पदाधिकारियों  को  ै सु तिक  अधिकारी  अंशदायी  शिक्षा  निधिਂ  से  लाभ  पाने  का

 अधिकार है  ।

 नियमित  सेना  के  सभी  स्थायी  faqfar  कमीशन-प्राप्त  पदाधिकारी  इस  निधि  में

 दान  करते  हैं
 ।

 ऐसे  पदाधिकारियों  की  कुल  संख्या  बताना  जन-हित  में  नहीं  है
 ।

 कौर  सेनिक  श्रषिकारी  अ्रंशदायी  दिक्षा  निधि  योजना  केवल  पदाधिकारियों  के

 लिये  है  ।  श्रव्य  कमेंचारियों  के  लिये  एक  ऐसी  ही  योजना  पर  सेनाग्रों  के  मुख्य  कार्यालय  में  विचार

 किया  जा
 रहा  है  ।

 मिल  wat  में
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 पुरातत्वीय  खुदाई

 [st  से०  Fo  कुमारन  :

 श्री  गाड़ी  :

 J Lat  सुगन्धि  :

 क्या  aah  wager  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  पुरातत्व  मंत्रणा  ats  ने  यह  सुझाव  दिया  है
 कि

 भारत  की

 प्राचीन  संस्कृतियों  का  पूर्ण  चित्र  प्राप्त  करने  के  लिये  दक्षिण  कौर  पूर्वे  भारत  में  विस्तृत

 खुदाई  की  जानी  चाहिये

 यदि  तो  यह  सुझाव  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही
 की

 : ke  ;  शौर

 उस  पर  कितना  खर्चे  होने  का  अनुमान  है
 ?

 वैज्ञानिक  प्रनुसन्धान
 शौर  सांस्कृतिक कार्य  उपमंत्री  |“ ह ५

 :  जी  हां  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 व्यय  की  मात्रा  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  खुदाई  के  लिये  भ्रन्ततोगत्वा  कौन  से

 स्थान चुने  जाते  हैं  |

 उपहार  के  तौर  पर  दी  गई  मोटरगाड़ियां

 1*१०११.  श्री  न०  रा०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  उपहार  के  तौर  पर  बहुत
 सी t  मोटर  कारें  दी

 कुछ  बंदरगाहों  में  उनकी  डिलीवरी  नहीं  को  जा  रही  है  ;  AK

 वर्ष  १९६९  में  श्री  तक  ऐसी  कितनी  कारें  बिना  डिलीवरी  पड़ी  हुई  है  कौर  किन

 किन  बंदरगाहों  में  ?

 उपमंत्री  हु  n” Ke  :  शौर  हमारे  पास  तो  केवल  इस

 बात  की  जानकारी  है  कि  केवल  एक  कार  जिसके  बारे  में  यह  दावा  किया  जाता  है  कि  वह

 एक  wey  देश  में  उपहार  के
 रूप

 में
 दी

 गयी  सीमा-शुल्क  विभाग  द्वारा  रोका  गया  है  ।

 इस  कार  को  श्रायात  लाइसेंस  के  श्राघार  पर  नहीं  लाया  गया  इसलिए  मद्रास  सीमा-शुल्क

 कारियों  द्वारा  इस  बारे  में  न्याय-निर्णय  होने  तक  इस  कार  को  रोके  रखा  गया  है  |

 fate  इस्पात  का  आयात

 1*१०१२.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रह्दी  :
 क्या  खान  सनौर  इंबन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 REXE—Ho  कौर  १९६०-६१  में  तक  विशेष  इस्पात  के  आयात पर  देश  को

 कुल  कितना  खर्चें  करना  पड़ा  ;

 मल  site  में
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 क्या  सरकार  ने  इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद्  ate  प्रतिरक्षा  विभाग के  परामर्शी

 से  विशेष  इस्पात  के  संबंध  में  देश
 की

 कुल  झ्रावश्यकता  का  अनुमान  लगा  लिया है  ;

 भारत  में  तेयार  किये  गये  इस्पात  से  यह  मांग  पुरी  करने  के  लिए  उसकी  an  ठोस

 प्रस्थापनाएं हैं  ?

 खात  शौर  इब्न  मंत्री  स्वर्ण  FEXE—Ko  अप्रैल

 से
 १६६०  तक  ४,  ६४७  करोड़ रु०  श्र ४.  LXE  करोड़  रु०

 के  मिश्रधातु

 और  विशेष  इस्पात  का  ग्रा यात  किया  गया  ॥

 ate
 सरकार  ने  विभिन्न  सम्बन्धित  पक्षों  से  परामर्श  करके  यह

 लगाया  है  कि  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि  के  पन्त  तक  प्रतिवर्ष  लगभग  200,000

 टन
 विशेष  इस्पात

 की
 झ्रावश्यकता  पड़ेगी  ।  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  औजार

 तथा  मिश्रधातु  इस्पात  का  एक  aaa  स्थापित  किया  जिसकी  विधिक  क्षमता  लगभग  ८०,०००

 टन  हो  प्रौढ़  जिसका  बाद  में  विस्तार  किया  जा  सके  ।  अतिरिकत  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  देने  के

 प्रशन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 राष्ट्रीय  ज़ामिन  विचार

 ः  हो०  नाल  जी  :
 १०१३.

 ग  बीत  aati:

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कारण  है  कि  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  ने
 श्रनुसंघान-छात्रों

 को  RRoW—RE

 के  राजनैतिक  भ्र भि लेखों  को  देखने  की  मनाही  कर  दी  है  ;

 क्या  इस  प्रकार  के  निबंधन  से  चालीस  या  अधिक  वर्ष  पुराने  अभिलेखों को  बिना

 रोक  टोक  देखने
 की

 अ्रनुमति  देने  वाले  नियम  का  उल्लंघन  नहीं  होता  ;  कौर

 क्या  यह  असंगति  तुरन्त  टूर  की  जायगी
 ?

 पता  मंत्री  काम  ato  :  राजनैतिक  रिकार्डों  को  गुप्त  समझा  जाता  है

 शर
 उनको  प्रकट  करना  हमेशा  वांछनीय  प्रयास  जनहित  के.श्रनुकूल  नहीं  होता

 ।
 यदि  उन्हें  देखने

 की  निर्बाध  अनुमति  दे  दी  जाये  तो  वे  गुप्त  नहीं  रह  पायेंगे  ।  किन्तु  प्र सन्दिग्ध  अनुसन्धानकर्त्ताधों  को

 इनकी  झ्रनुकमणिकाओं को  देखने  की  पूरी  छुट  है  उनके  द्वारा  चुने  गये  रिकार्डों
 को  दलने  की

 अनुमति  तभी  दी  जाती  है  यदि  वह  जिनके  द्वारा  उन  रिकार्डों
 की  रचना  हुई  इससे

 सहमत  हो  ।

 जी  नही ं।

 (rr)
 प्पा  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कोयले  कमी

 ११०१४.  थ्री  दी०  चे  फार्मा  :  कया  खान  पौर  इंजन
 मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्या  ae  सच  है  कि  माल-डिब्बे  न  मिलने  के  कारण  पंजाब
 में  कोयले  की  बहुत  की

 श्र

 मल  da  में
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 यदि  तो  इस  विषय  में  am  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 खान  शरीर  faa  मंत्री  स्वर्ण  :
 कभी  कभी  ऐसा  हुआ  है

 कि

 दें  पकाने  वाले  उद्योग  पौर  घरेलू  कार्यों  के  लिए  लकड़ी  का  कोयला  इस्तेमाल  करने  वाले

 प्राथमिकता-उपभोक््ताओ्रों को  कोयले  की  सप्लाई  में  कमी  पड़  गयी  हो  ।

 तात्कालिक  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  कोयले  के  यातायात  का  प्रबन्ध  प्राथमिकता

 पर  किया  जा  रहा  है  ।  यह  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  भविष्य  के  लिए  कुछ  उपयुक्त

 स्थानों  पर  कोयले  का  भंडार  किया  जाये  ताकि  वहां  से  भारी  क्षमता  वालें  बाक्स  वैगनों  वाली

 गाड़ियों  द्वारा  कोयले  का  यातायात  किया  जा  सके  ।

 गुजरात  में  तेल  शोधक  कारखाना

 ११०१४.  श्री  याज्ञिक  :  क्या  खान  पौर  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  में  तेल  शोधक  कारखाने  के  लिये  स्थान  चुनने
 के

 लिये  एक

 समिति  नियुक्त  की  है  ;  अर

 यदि  तो  रिपो  कब  प्राप्त  होगी  ate  इस  विषय  में  कब  निर्णय  किया  जायगा
 ?

 बात  ate  तेल  मंत्रो  Ho  दे०  :  और  पदाधिकारियों का

 एक  दल  उन  स्थानों  जहां  पर  गुजरात  में  तेल  साफ  करने  वाला  कारखाना  स्थापित  किये  जाने

 की
 सम्भावना  हो  सकती  प्रारम्भिक  जानकारी  इकट्ठी  कर  रहा  है  ।  भ्रनुमान है  कि

 १९६६०  तक
 उनकी

 रिपोर्टे  प्राप्त  हो  जायेगी  ।

 चलाई  बेक  निदेशक

 नर  १०१६.  श्री त०  ब०  fart  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि :

 चलाई  सेन्ट्रल  बैंक  के  जिन  निदेशकों  को  बैंक  के  कामकाज  के  सुप्रबन्ध  के  लिये  जिम्मेदार

 ठहराया  गया  क्या  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है  ;

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 wa  तक  कितने  खातेदारों  को  भुगतान  किया जा  चूका

 कितनी  राशि  का  भुगतान  किया गया

 पित  उपयंत्री  तारकेश्वर  :  से  केरल  उच्च-न्यायालय  ने

 ५  १९६०  को  बैंक  का  विघटन  करने  का  area  भ्रान्ति  रूप  से  दिया  है  कौर  ८

 ZERO  को  एक  सरकारी  समापक  की  नियुक्ति  की  है  ।  इसलिए  समापक  द्वारा  किसी  निदेशक  के

 विरुद्ध  कोई  यदि  कोई  हो  इतनी  जल्दी  नहीं  की  जा  सकती  थी  ।

 कारतुस  शौर  अन्य  गोला  बारूद  का  मूल्य

 1१०१७.  श्री  मोहन  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कारतूस  और  सत्य  गोला  बारूद  का  दाम  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा

 गाााणणणणमणगणणनाधुतनयाणत्रणणमणणमगाणणचााण्ााा Pe  Oe

 faa  अंग्रेजी  में

 1702  (Ai)
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  में  झ्रायुध  कारखाने  में  तैयार
 की

 गयी  कारतूसें  काले

 बाजार  में  बेची  जाती  हैं  उनकी  कीमत  ७५  रुपये  प्रति  सैकड़ा  है  ;

 यदि  तो  स्थिति  सुधारने  ate  उसकी  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 सरकार  क्या  कार्यवाही कर  रही

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  ]  रघु रामे या )
 श्र  area  फैक्टरियों  में  तैयार

 किये  गये  कारतूसों  are  दूसरे  गोला  बारूद  के  मूल्य  में  कमी  हो  रही  है  ।  १२  बोर  कारतूस  का  इस

 समय थोक  मूल्य  ६५  रुपये  प्रति  सौ  फैक्टरी  से  निकलने  का  परचून
 में  ७  ५  रुपये  सैंकड़ा

 १  जनवरी  १९६१  से  फैक्टरी  मे  निकलने  का  मलय  गिर  कर  ४३  रुपये  सैंकड़ा  प्रौढ़  १  अप्रैल  १९६  १

 से  aX  रुपये  .....  होने  की  है  ।  ३१४  गोला  बारूद का  फैक्टरी  से  निकलने का  मलय

 पहले  ही  १  नवम्बर  से  ca  से  प्रति  सैंकड़ा  ७  ५  रुपये  से  कम  करके  wy  रुपये कर  दिया

 गया है  ।

 कारतूस  चौर  बाजारी  में  बिकते  हैं  इसकी  कोई  निश्चित  शिकायत  नहीं
 ।

 सरकार  शतायुध  फैक्टरियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  विचार  करती  है  ताकि  कमी  दूर

 हो  मूल्य
 कम

 किये

 मिट्टी  के  तल  का  वितरण

 1*१०१८.  श्री  केशव
 :

 क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  घायल  कम्पनी  ने  मिट्टी  का  तेल  देने  के  लिये  ११  १९६०  को

 पंजाब  rat  AA ome ferdtsqict  कम्पनी  लिए  के  साथ  कोई  ठेका  किया  था  ;

 क्या  उसने  ठेका  पुरा  नहीं  किया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इसी  तरह  का  एक  ठेका  वेस्ट  इंडिया  अकाल  डिस्ट्रीब्यूटिंग  कम्पनी के  साथ  भी

 शौर हुद है

 क्या  यह  ठेका  पुरा  किया  जा  रहा  है  भ्र ौर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 बान  शौर  तेल  मंत्री  bet 10  दे०  इंडियन  ट्रायल  कम्पनी  सीमित

 ने  ११-११-६०  को  मिट्टी  के  तेल  के  संभरण  के  लिये  पंजाब  तेल  वितरण  कम्पनी  के  साथ  कोई  संविदा

 नहीं  किया  ।  बाद  में  दोनों  पक्षों  के  बीच  बातचीत  द्वारा  दी  गई  अल्प  कालीन  व्यवस्था  के

 भ्रन्तगंत  पंजाब  तेल  वितरक  कम्पनी  को  वितरण  के  लिये  कुल  मात्रा  में  मिट्टी  का  तेल  दिया  जा

 रहा है  ।

 sa  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पल  अंग्रेज़ी में



 २६  १८८२  ३१३४५

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 के

 1१०१४.  श्री  मुरारका
 :

 कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  राष्ट्रीय  कोयला  fame  निगम  ने  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि में
 श्रब  तक  कुल

 कितनी रकम  खच  की  है  ;

 क्या  वह  रकम  आरम्भ  में  नियत  की  गई  रकम  से  अ्रघिक  हो  गई  है  ;  पौर

 यदि  तो  योजना  में  नियत  की  गई  रकम  से  fee  वच  हो  जाने  के  कया  कारण  हैं
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  ने  ३१  FeRO
 तक  १७.  ११  करोड़  रुपये  वच  किये  हैं

 ।
 शेष  चालू  योजना  अवघि  में

 २२.१२  करोड़  रुपये  प्रौढ़  खां  किये  जाने  की  ara  है  ।

 जी  नहीं

 प्रीत  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 ११०२०.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  भौतिक
 प्रयोग  शाला  ने  कभी  हाल  में

 दिल्ली
 कौर  बम्बई

 में  कोलाहल  का  सर्वेक्षण  किया  था  ;

 यदि  तो  सर्वेक्षण के  क्या  निष्कर्ष  हैं  ;

 (7)  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कोय  वाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 वैज्ञानिक  भ्रनुतंबान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमा यू नू  जी

 परिणामों  से  पता  चलता  है  कि  इन  नगरों  की  अधिकांश  व्यस्त  बस्तियों  में  दिन  के  समय

 गलियों  में  कोलाहल  भ्रत्यधिक  होता  है  ।  कुछ  बस्तियों  में  रात्रि  के  समय  भी  कोलाहल  जरूरत  से

 अधिक  होता  है  ।

 (7)  क्योंकि  यातायात  से  उत्पन्न  होने  वाले  कोलाहल  के  विरुद्ध  उपचारित  था  निरोधक

 उपाय  करना  ग्रोवर  उन्हें  लागू  करना  नगरपालिका  अधिकारियों  का  काम  है  प्रयोग  दाला  द्वारा

 दिल्ली  ait  बम्बई  में  यातायात  कोलाहल  सम्बन्धी  प्रकाशित  किये  गये  पत्र  के  नय  संस्करण  की  एक

 प्रति  सम्बन्ध  नगरपालिका  अ्रधिकारियों  को  भेज  दी  गई  है  ।

 सुपरसोनिक  विमान

 1१०२१.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिन्दुस्तान

 एयरक्राफ्ट  फैक्टरी  बंगलौर  में  जो  सुपरसोनिक  की  रफ्तार  से  भी  अघिक  तेज़  चलने

 हवाई  जहाज  का  पहला  नमूना
 बनाया  जा  रहा

 है
 वह  कब

 क
 तैयार

 हो  aaa ?

 मूल  wait  में
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 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  सुरजीत  सिह  १९६१  के  शुरू  में  तैयार  होने  की

 आशा है  |

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  दाते

 ROR,  थमी  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जीवन  बीमा  निगम  के  तमंचा  रियों  की  सेवा  की  शर्तों  सम्बन्धी  मामलों  पर  चर्चा

 करने के  लिये  ज्हीलं  परिषद्  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ;

 यदि  तो  कब  ;  ak

 यदि  नहीं  तो  उस  के  विकल्प  में  कया  सुझाव  दिये  जाने  सं  भावना  है  ?

 tha  उपमंत्री  तारकेदवरी  :  जी  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जीवन  बीमा  निगम  ने  जीवन  बीमा  निगम  अधिनियम  की  घारा  22(3)  के  हस्तगत

 प्रत्येक  जोन  में  फमंचारी  तथा  अभिकर्ता  सम्बद्ध  समितियां  नियुक्त
 की

 हैं  जिन  में  निगम  कर्मचारियों

 are  अ्रमिकर्ताश्रों  के  प्रतिनिधि  होते  ate  व
 तमंचा  रियों

 तथा  श्रभिकर्ताओं  के  कल्याण  से  संबंधित

 मामलों  पर  जोनल  नजरों  की  सलाह  देते  हैं  ।

 टाइम--विलास

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :

 1१०२३.
 {  श्री  तंगामणि :

 क्या  वैज्ञानिक  तू सं  बान
 कौर  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतत्व  भूभौतिकी  श्र  विज्ञान  की  अन्य  में

 काल
 निर्धारित  करने  के  लिय  कार्बन

 १४  का
 उपयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  नोबल  पुरस्कार  विजेता

 डा०  fats  who  fafa  के  तरीके  जो  टाइम--क्लाक  के  नाम  से  प्रसिद्ध है  भारत

 में  कोई  उपयोग  किया  गया  है  ;  ak

 यदि  at,  तो  उस  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 श्रनुसंबान शौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  gare  जी  हां  ।

 उन्हों  ने  कुमारहार  के  ae  स्थान  में  खोदी  गई  एक  वस्तु  तथा  नरतत्वीय  विभाग

 द्वारा  एकत्रित  किये  गये  रूपकुंड  के  भ्रवशेषों  के  काल  का  अनुमान  लगाने  में  सहायता  की  है
 |

 विश्वविद्यालय के  पुस्तकालयों  का  जनता  द्वारा  उपयोग

 श्री  रामकृष्ण  प्त  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  ने  विश्वविद्यालयों  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि
 पुस्तकालय

 की  सुविधायें  वे  जनता  के  लिये  भी  खुली  रखें  ;  कौर

 यदि  हां  तो
 इस  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालयों  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 मूल  wait में
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 मंत्री
 का०  ला०  :  जी  हां  ।

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८२]

 लीन  कौर  भारत  के  बीच  छात्रों  का  श्रमदान-प्रदान

 | भी  रघुनाथ
 सिह

 ११०२५.  श्री  श्वरविन्द  घोषाल  :

 उ०  राम  पूरा  सिंह
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  चीन  के  साथ  छात्रों  का

 नादान-प्रदान करना  मंजूर  कर  लिया  है  क्या  छः  भारतीय  शीघ्र  ही  चीन  जा  रहे  हैं
 ?

 गवारा  मंत्री  :  हां  ।

 प्रतिरक्षा  संस्थानों  के  भूतपूर्व  सेनिक  पेन्शनर

 श्री  स०  Alo  बनों :

 थी  जगदी दा  झ्र वस् थी  :

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  पुनः  नियोजित  भूतपूर्व

 सेनिक  पर  लागू  नहीं  होतीं  ;

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  प्रदान  पर  विचार  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  अन्तिम  निर्णय  किया  गया  है

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  वेतन  श्रायोग  ने  सेवा  निवृत्त  व्यक्तियों  के

 बारे  में  कोई  विशिष्ट  सिफ़ारिशों  नवदीं  की  जिन्हें  सैनिक  पदों  पर  लगाया  गया  है  जिस  श्रेणी

 में
 वे

 भूत पू वें  सेवानिवृत्त  सैनिक  सम्मिलित  नहीं  हैं  जो  प्रतिरक्षा  प्रतिष्ठानों  में
 काम

 पर  लगाये

 गये हैं  ।

 तथा  प्रदान  अभी  तक  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियां  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां

 1२०४८.  श्री  पांगरकर
 :

 क्या गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  area  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  RG O-GR
 में  aa  तक

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  मंजूर

 की

 गई  है

 ?

 ग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  उपमंत्री  आल्वा  )
 :  मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  १६६०-६१  में  केन्द्रीय  सहायता  के  लिये  श्रब  तक  निम्नलिखित

 सीमा  निर्धारित की  गई  है  o_o

 रुपयों
 णा

 निर्धारित  की  गई  झ्र धिक तम  सीमा

 राज्य  क्षेत्र  कुल

 2  av १.  अनुसूचित  जातियां

 i

 Fig  22  o¥

 २.  अनुसूचित
 Qh  गैर  GY  PRO  VA  २६२.  0°

 gen

 —————————
 कुल  ढेर  २  न्  ष्  ९  २८१.  ०५

 *स्वीकृत  योजनाओं  की  कुल  लागत  का  यह  Yo  प्रतिशत है  ।

 अनुदान  के  भुगतान  के  लिये  मंजूरी  चालू  वित्तीय  ae  के  gar  में  पहली  तीन  तिमाहियों  में

 वास्तविक  व्यय  के  आधार  पर  तथा  ग्रीम  तिमाही  में  म्रनुमानित  व्यय  के  आधार  पर  दी  जायेगी  ।

 खनन  पट

 Trove.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या

 खान  कौर  इंधन  मंत्री यह  बताने की

 कृपा  करेंगे
 कि

 भ्रनुसूची ४  के  खनिजों  ्  मैंगनीज
 प्रौढ़

 क्रोम  के  लिये  उड़ीसा  में  गत  वर्ष

 कितने  खनन  पट्टे  दिये  गये  थे  ;  और

 क्या  पिछलें  एक  वर्ष  से  नये  रियायत  धारियों  का  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?

 खान  ate  तेल  मंत्री  के०  दे०  मालवीय  :  ३०  VEKo BH AANT st को  समाप्त  होने

 वाले  वर्ष  में  १-१२-१९५६  से  Ro~BW-VE Go  मैंगनीज़  तथा  क्रोम  के  लिये

 उड़ीसा  में  २५  खनन  पट्टे  दिये  गये  ।

 निम्नलिखित  पार्टियों  को  खनन  पट्टें  दिये  गये  थे

 १.  मैसेज  टाटा  प्रायर  एण्ड  स्टील  को०

 २  .  करमचन्द  थापर  एण्ड  qa

 दे  .
 मैसेज

 बी  ०
 पटनायक  माइन्स  लि०

 ४.
 मेसर्स  सिराजुद्दीन एण्ड  को०

 भ  श्री  एस०  लाल

 .  aaa  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 9  श्री  डी०  एच०  पटेल

 मेससें  एम०
 एस०  दास  एण्ड  acd

 ि  ि  ि  + ee RD oer Peg ee

 मूल  sist  में
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 मेसी  बोनई  इन्डिस्ट्रियल  को ०  लि०

 मोहम्मद  हबीबुर  रहमान

 २१.  श्री  एस०  के०  चौधरी

 RR.  wad  उड़ीसा  माइनिंग  कारपोरेशन  लि०

 १  मेसर्स  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०

 मैसेज  उड़ीसा  जनरल  एजेन्सी

 २५  श्री  प्यार  के ०  केजरीवाल

 १६  श्री  एस०  एल०  मेंदिरत्ता

 Pa)  एस०  लाल  एण्ड  को०  लि०

 25  श्री  एस०  एन ०  अग्रवाल

 ze  श्री  प्रताप  केशरी  देव

 Qo  fe  विजय  भंडारा

 श्री  बी०  सी ०

 उत्तर  प्रदेश  के  लिये  लोहे  की  चारों

 1२०५०.  श्री
 सरजू  पाण्डेय  कया

 खान  और  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 REYE-Fo  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  लोहे  की  कितनी  चादरें  मांगी  गई  ;

 इस  मांग की  पूर्ति  कहां  तक  की  गई  तथा  विभिन्न विकास  परियोजनाओं  केਂ  लिये  उत्तर

 प्रदेश  को  प्रतीक  ar  लोहे  की  चादरें  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  प्रबन्ध  किये  हैं  ?

 खान  शौर  ईधन  मंत्री
 स्वर्ण

 :  और  (  ८२,४०१  टन  की

 चादरें  मांगी  गई  थीं  जिस  में  से  ५४,३४४  नियत की  गई  ।  किन्तु  केवल  १५,७२१  टन  ही  इस  अवधि

 में  भेजी  जा  सकीं  ।  जितनी  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  है  उस  के  भ्रमर  भ्रमित  से  भ्रमित  चादरें  भेजने  की

 कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 पु
 .

 1२०५१.  श्री  दी०  Wo  फार्मा  :  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाल  पुस्तक  न्यास
 की

 स्थापना  होने  के  बाद  से  उस  ने  कोई
 वार्षिक  रिपोर्ट  पेश

 की  है  ;

 यदि  तो  क्या  उस  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 परीक्षा
 मंत्री  का०  ला०  :  (=)  श्रीमान  ।

 प्रद

 उसपर  नहीं
 होता  ।

 ane  य  अ  NPR:

 मूल  saet  मे
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 टेगोर  जन्म  शताब्दी  समारोह

 1२०५२.  श्री  दी०  चं०  बर्मा : क्या वेज्ञानिक क्या  वैज्ञानिक  wader कौर  सांस्कृति  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टैगोर  जन्म  शताब्दी  समारोह  के  पर  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  के  ग्रन्थों  के  पंजाबी  भाषा

 में  अनुवाद  के  लिये  कुल  कितना  धन  स्वीकार  किया  गया

 इस  अवसर  पर  पंजाबी  में  भ्रनुवाद  के  लिये  टैगोर  के  कौन-क्रोन  से  ग्रन्थ  चुने  गये

 ak

 साहित्य  अकादमी  ने  अनुवाद  का  काम  किन-किन  लेखकों  को  दिया  है
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  alt  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  हुमायून  कबीर )
 :  साहित्य

 भ्र का दमी  ने  इस  काम  के  लिये  विभिन्न  भाषाओं  के  लिये  कोई  विशिष्ट  रकम  नियत  नहीं  की  है  +

 कौर
 ग्रन्थों  तथा  waaay  के  नाम  इस  प्रकार  हैं

 इकोत्तर  सती  (  १०१  कवितायें )  श्री  देवेन्द्र  सत्यार्थी

 २  श्री  भारती
 इर्विन  सती  (२१  छोटी  कहानियां  )

 तीन

 wos  wrrescry
 गोरा  श्री  रकीब  कदीमी

 जोगाजोग  श्री  गुर  नेक  सिह  ताज

 सात

 विसर्जन  श्री  कर्तार सिंह  दुग्गल

 चित्रांगदा  मोहन  सिंह

 चिरकुमार  सभा  प्रो०  सुजान  सिंह

 राजा  श्री  कर्तार  सिंह  दुग्गल

 डाकघर  श्री  बलवन्त  गार्गी

 मुक्त  धारा

 रकत  खराबी  श्री  बलवन्त  गार्गी

 नागार्जुन  कोंडा  में  पुरातत्वीय  खुदाई

 1२०५३.  श्री  नरसिहन  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रतुसंधान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नागार्जुन  कोंडा  में  पुरातत्वीय  खुदाई  में  श्रेणी  १  के  वरिष्ठ  तथा  कनिष्ठ  कितने
 घिकारी  लगे  हुए

 नागार्जुन  कोंडा  में  झ  ्  नी  नग के  =r  में
 लाते से  पट लगान  जाप  से  ह  से

 कामों पर  ate

 वे  पदाधिकारी

 किन-किन
 a

 faa  अंग्रेजी  में
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 क्या  कोंडा  mt  से  ate  (२)  वहां  खाने  के  बाद  से  उन्होंने

 कोई  पुस्तक ote  लिखी  हैँ
 ?

 ध्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  :  (%)

 वरिष्ठ

 कनिष्ठ  पदाधिकारी

 (१)  आफिसर
 ग्रीन  Gav  ai—e  पद  पर  नियुक्त  होने  से  पूर्व  वह  PEXR  से

 पुरातत्व  विभाग  के  संयुक्त  महा संचालक के  रूप  में  काम  कर  रहा  था  आर  विभिन्न  क्षेत्रों में  जिनमें

 संरक्षण  ale  भी  सम्मिलित  पुरातत्व  विभाग  के  महा संचालक की  सहायता  कर  रहा  था  |

 (2)  सुपरिनेडें--इस  पद  पर  नियुक्त  होने  से  oe  वह  दक्षिण  पूर्वी  सकते  में  असिस्टेंट

 सुपरिटेंडेंट  के  रूप  में  काम  कर  रहा  था  खोज  तथा  खुदाई  wile  के  कामों  में

 रिटेंडेंट  की  मदद  कर  रहा  था  ।

 (२)  १.  ग्र सि स्टेंट  सुपरिनटेंडेंट--इस  पद  पर  नियुक्त  होने  से  पूर्व  वह  टेक्निकल  अ्रसिस्टेंट

 के  रूप  में  काम  कर  रहा  था  मुख्य  कार्यालय  में  खोज  शादी  सम्बन्धी  टेक्निकल  कायें

 कर  रहा था  ।

 असिस्टेंट  सुपरिनटेंडेंट--असिस्टेंट  सुपरिटेंडेंट  के  रूप  में  नियुक्त  होने  से  ga  वह  वरिष्ठ

 के  रूप  में  काम  कर  रहा  था
 श्र

 मुख्य  कार्यालय  से  सम्बद्ध  ड्राप्टमैनों  की  ड्राइंग  इरादी

 के  काम  की  देखभाल  कर  रहा  था  |

 (१)
 शर

 (2)
 जी

 हां
 ।

 मंसुर  राज्य  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  श्वास  रोज म्थ्नगत  शाना सौ
 पं

 1२०५४.  श्री  सिद्धर्था  ॥
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसूर  राज्य  में  PEYE-Go  में  भ्रनुसुचित  जातियों  की  श्रावित  योजनाओं  के

 कितनी  रकम  मंजूर  की  गई

 योजनाओं के  लिये  adie  रकम  में  से  कया  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिये

 छात्रावास  भवन  बनाने  के  लिये  कोई  धन  खर्चे  किया  गया

 इस  वर्ष  में  कितने  मकान  बनाये  गये  भ्रमणा  छात्रावास  भवन  पूरे  किये  गये  ?

 fiend  उपमंत्री  ( stterctt  से
 मैसूर  सरकार  से  जानकारी  मांगी

 गई  है श्रौर  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रखीं  जायेगी  ।

 मैसूर
 में  अनुसूचित  जातियों  का  कल्याण

 1२०५५.  श्री  fame  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  मैसूर  राज्य  में  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में

 wa  तक  कितनी  रकम  मंजूर  की  गई  AK

 (a)  शब  तक  कितनी  रकम  खर्च  की
 गई  है

 ?

 faa  atch  में
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 उपमंत्री  आल्वा  )  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  220.0  लाख

 रुपये  राज्य  क्षेत्र  के  ग्रन्थित  208 VG  लाख  रुपये |

 केन्द्रीय क्षेत्र  के  प्रतिशत  Fo. RE Ee  लाख  रुपये  ग्रोवर  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  TORTS ३९

 लाख  रुपये  ।

 MTA  श्रीराम  अधिनियम

 1२०५६.  श्री  सिद्धर्था  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रस्पृदयता  अपराध  श्रघितियम  के  अन्तर्गत  PEXE-Ko  में  aa  तक

 कितने  व्यक्तियों  पर  झ्र भि योग  चलाया  गया  र

 कितने  व्यक्तियों  को  सजा  दी  गई  अथवा  छोड़े  गये
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  रोक  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  प्रौर  यथा-समय  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 जबलपुर  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  भूमि

 oy.  सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 केरिज  जबलपुर  में  स्थित  निजी  इमारतों  के  श्रषिग्रहण  का  प्रस्ताव  भ्र भी  है  या  छोड़

 दिया  गया  है  कौर  यदि  यह  प्रस्ताव  कार्यान्वित  किया  जाना  है  तो  उन  मामलों  की  वर्तमान  स्थिति

 क्या  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  सुझाव  at  विचाराधीन  कौर  सरकार  को  अन्तिम

 निर्णय  लेने  में  प्रभी  कुछ  समय  लगेगा  ।

 मंसुर  राज्य  को  नियत  किया  गया  इस्पात

 1२०५८. श्री  सिद्धर्था  :
 कया

 खान  कौर
 इंजन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  में  aa  तक  मैसुर  राज्य  को  इस्पात  का  कुल  कितना  कोटा
 नियत

 किया  कौर

 उक्त  अवधि  में  वस्तुतः  कितना  दिया  गया
 ?

 खान  आर  ईंधन  मंत्री  स्वर्ण  और  वर्ष  १६६०-६१

 के
 लिये  मैसूर

 राज्य  को  ८१,५४६  टन  नियत  किया  गया  है  ।  भ्रप्रैल  से  १९६०  तक

 १२,१०३  टन  दिया  गया  ।  इस  भ्र वधि  में  चादरों  तथा  तार  को  छोड़  कर  सम्पूर्ण  मांग  का

 आवंटन  कर  दिया  गया  था  ।  इन  दोनों  चीजों  के  अ्रलावा  ak  चीजों  के  सम्बन्ध  में  संभरण  की

 or oe स्थिति  पहले  से  ठीक
 हो  गई  है  |

 मल  अंग्रेजी  में
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 दम सुर  में  संस्कृत  संगठनों  को  सहायता

 1२०५४.  श्री  सिद्धर्था  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (
 ० id

 )  १९५९-६०  शर  PE KO—EL  में  अब  तक  a  मैसुर  के  स्वयं  सेवी  संस्कृत

 संगठनों  अथवा  संस्थानों  को  कोई  war  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उन  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक को  कितनी  रकम  दी

 गयी  है  ;

 यह  रकम  किस  काम  में  लाई गई

 शिक्षा  मंत्री  का ०  ato  :
 श्रीमान  |

 at  (71 ) Wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |  |

 अ्रमरपुर-उदयपुर  सड़क

 1२०६०.  श्री  दशरथ देव  :  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  ग्रमरपुर-उदयपुर  सड़क  त्रिपुरा  प्रादेशिक  परिषद्  को  द  दी  गई  थी  ;

 क्या यही  सड़क  फिर  बाद
 में  त्रिपुरा  प्रशासन  को  दे  दी  गई  ate

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  (7)  उदयपुर

 सड़क  के
 निर्माण  की  योजना  ge4us FH Weta में  प्रादेशिक  को  हस्तान्तरित  की

 गई  थी  ।  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रादेशिक  परिषद  के  प्रतिनिधियों  से  चर्चा  करने

 तथा  से  परामर्श  के  परिणामस्वरूप  इस  योजना  को तेजी से  कार्यान्वित

 करने  की  दृष्टि  से  प्रशासन ने  सड़क  का
 निर्माण  कार्य

 अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।

 त्रिपुरा  प्रादेशिक  परिषद्

 1२०६१.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  त्रिपुरा  प्रादेशिक  परिषद्  ने  ऐसा  कोई  संकल्प  स्वीकार  किया  है  कि

 त्रिपुरा  प्रादेशिक  परिषद्  को  अ्रतिरिक्त  विषय  भी  द  दिये  जायें  ;

 तो  उस  संकल्प  में  क्या  atk

 इस  संकल्प  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  यदि  कोई  निर्णय  किया  गया  है  तो  वह  कया  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  जहां  |

 त्रिपुरा  की  प्रादेशिक  परिषद्  ने  यह  विचार  प्रकट  किया  है  कि  प्रादेशिक  परिषद्

 अधिनियम  के  उपबन्धों  से  लोगों  की  श्र  आकांक्षाओं  की  पूर्ती  नहीं  होती  कौर  सरकार

 को  यह  घोषणा कर  देनी  चाहिए  कि  प्रसासन  के
 सभी  शेष  मामले  परिषद्  के

 नियंत्रण

 व  प्रशासन  में  दिये  जा  सकते  हैं  ”।
 हि

 मूल  wit  में
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 नान
 ap पि गफ  पा im  >  :  ara  में  परिवर्तन  फेरफार  करने  की संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  वर्त

 आवश्यकता के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 दिल्ली में  जुदा

 1२०६२.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :
 नया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  PERO  satan
 छमाही  awa

 तक  दिल्ली
 में  जाये  में  कुल  कितने  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ;  कौर

 कभी  तक  उन  में  से  कितनों  को  सजा
 दी

 गई

 मंत्री  गो०  ब्०  :  १६७७ (  १-७-१६९६६०  से  ३०-११-

 |  |
 १९६०  तक )

 ever  |

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 FRR.  श्री  दी०
 चे  फार्मा

 :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  geye—

 ६०  में  छात्रावासों  के  निर्माण के  लिये  विश्वविद्यालय  शझ्रनुदान  आयोग  द्वारा  बनारस  हिन्दू

 विद्यालय  को
 कुल  कितना  ऋण  अथवा  अनुदान  दिया  गया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  छात्रावास  बनाने  के  लिये  PEYE—Fo

 में  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  द्वारा  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय को  १,००,०००  FT

 लेखानुदान  दिया  गया  |

 दिल्ली  में  अपहरण के  मामले

 1२०६४.  श्री  दी०
 चं०  शर्मा

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  १  जुलाई

 से  ३०  PERO  तक  वर्ष  EXE  की  इसी  अवधि  के  मुकाबले  में  दिल्ली  में  कितनी

 हित  लड़कियों  अपहरण  के  समाचार  मिले
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  PENE
 में

 १  जुलाई  से  ३०  नवम्बर  तक  की

 अवधि  में  ऐसा एक  मामला  हुआ था  कौर  2eSo Ht at की  इसी  अ्रवधि  में दो  मामलों  की  खबर

 मिली ।

 सम्पदा  शुल्क

 1२०६४.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  ce  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  वर्ष  geys—

 ५६
 में  उत्तर  प्रदेश  में

 सम्पदा  शुल्क  के  रूप में  कुल  कितना  धन
 इकट्ठा  हुआ

 ?

 20,019,000  रुपये  | वित्त  मंत्री  मोरारजी

 दत

 मल  अंग्रेजी
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 हिमाचल प्रदेश  में  अपराध

 1२०६६  श्री  दी०  च०  :
 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 fe  न्
 ~

 ag  CEYE—Fo  में  हिमाचल  प्रदेश  के  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  pad

 हिमाचल  प्रदेश  के  संघ  राज्य  क्षेत्र में  शान्ति  व  व्यवस्था कायम  रखने  तथा  उसकी

 सुरक्षा  के  लिये  वहां  पुलिस  की संख्या क्या  है  ;

 (77)  उन  पर  कितना  वार्षिक  व्यय  होता  है  ;  तर

 gnun

 >
 (1)  PEYG—YE  के  मुकाबले  में

 ?
 FEE  -६०  में  अपराधों  की  संख्या  घटी  या

 बढ़ी  Q

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०

 2eXs  @ayy

 अ
 pun
 CAL  १६६ ३

 FeKo  Qyoes

 (३१-११-  ६०  तक  )

 २५२६

 PEG o-k2  में  BWSR

 संख्या  घटी  है

 पंजाब में  शिक्षा

 1२०६७.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :
 क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या यह  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  अतिरिक्त  धन  मांगा  है  ताकि वह

 PEK O—Z PN  शिक्षा  की  अपनी  विकास  योजनाकारों की  पूर्ति कर  सके

 यदि  तो  किन-किन  योजनाओं के  कौर

 क्या  केद्रीय  दिक्षा  मंत्रणा  बोर्डे  की  स्थायी  समितिने  उन  प्रस्थान  थ्रों पर पर  विचार

 ) पर  लिया  है

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :
 श्रीमान

 ।

 गैर-सरकारी  स्कूलों  को  बहु प्रयोजनीय  तथा  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  में

 दन  h  14.0
 a>  उ  x

 | बदलने  के  लिये  ज  wast

 जी  नहीं  |

 दिल्ली  में  हाई  स्कूल

 1२०६८.
 oN
 जमा  न्यय  झख ८६  सभा rere  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल
 में  दिल्ली  में  कितने  हाई  स्कूल  चालू  किये

 गय े;
 ES  एटा  नन  हन  —

 मूल  अंग्रेजी में
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 क्या  उनकी  संख्या  पर्याप्त
 प्रौर

 यदि
 तो  सरकार  ने

 इस  संबंध
 में

 क्या  कार्यवाही की  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 दिल्ली  में  उच्चतर  माध्यमिक

 प्रणाली  के  सकल  हैं  ।  पंच  वर्षीय  योजना में  कोई  भी  हाई  cma  नहीं  खोला  गया  ।

 तथापि  इस  अवधि में  ६४  नये  माध्यमिक  सकल  खोले  गये  ।  इस  के  भ्र लावा R44

 /  सीनियर  बेसिक
 स्कूलों  तथा  €०  हाई  स्कूलों

 को
 उच्चतर  माध्यमिक

 स्कूलों  में  बदला

 गया ।

 जी  विमान  ब्रा वश्य कता  के  लिय  पर्याप्त  हैं  ।

 (a)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ?

 केन्द्रीय  सुचना  सेवा  के  सदस्यों  क  वेतन  क्रम

 1२०६८.  श्री  राजेश्वर  पटेल
 :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार ने  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  के  सदस्यों  के  वेतन  क्रम  घोषित  कर  दिये  हैं

 कौर

 )  यदि  तो  कब  बताय  जायेंगे  तथा  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वितमंत्री  मोरारजी  देसाई )  are  ७  Qe ko Ay Ma को  लोक

 सभा  में  तारांकित  प्रदान  संख्या  ७७२ के  उत्तर  में  जेसा  बताया गया  केन्द्रीय  सुचना  सेवा

 के  सदस्यों के  वेतन  क्रम  तय  हो  गये  हैं  श्र  शीघ्र  ही  अधिसूचित किये  जायेंगे  ।

 निर्वाचन  याचिका

 TRoOVO  श्री  रामकृष्ण  गीत  :  क्या  विधि  मंत्री  ३  १९६०  के  प्रश्न

 संख्या  १७८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 चौधरी  बलबीर  सिंह  बनाम  चौधरी  कमर  सिंह  के  नाम  में  निर्वाचन  याचिका

 निबटाने
 में  इस

 बीच
 क्या

 प्रगति  हुई  ौर

 यह  किस  तारीख तक  हो  जायेंगी ?

 विधि  मंत्री  (att  प्र०  कु०  ३  १९६० के  Marea  प्रशन  संख्या  १७८

 के
 उत्तर  में  बताई गई  प्रगति  जून  १९६०  की  अवधि  के  बारे  में  हैं  ।

 तब
 से  न्यायाधिकरण की

 बारह
 don  हुई  Saat  के  महीने  में  अगस्त में  सितम्बर में

 भ्रक्तूबर में  छः  और  दिसम्बर में  दो  इन  बैठकों  में  न्यायाधिकरण  द्वारा  अ्रड़तालीस

 साक्षियों  की  परीक्षा  की गई  ।

 x
 न्यायाधिकरण  ator  है  fe  पूरा  मामला  फरवरी  १९६१ में  समाप्त हो

 जायगा  |

 मूल  waist  में
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 पाकिस्तान  म  भारतीय  कम्पनियां

 1२०७१.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान  में  काम  करने  वाली  भारतीय  कम्पनियों  तथा  व्यापारियों

 के  लाभ  को  लौटा  कर  भेजने के  प्रदान  पर  के  बारे में  पाकिस्तान  से  बात  चीत  में  कोई  प्रगति

 की  है  और

 ?
 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gat

 है ्य

 नहीं +  मंत्री  मोरारजी  Gl,  श्रीमान  ।  कोई  खास  प्रगति  नहीं

 हुई है

 mat  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्रव्यापकों  के  वेतन  क्रम

 की  प्पा  करेंगे फन  कि  अध्यापकों  के
 1२०७२.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने की

 वेतन  कमों  को  निर्वाह-व्यय  तथा  सामान्य  राष्ट्रीय  मारी  ढांचे के  अनुसार  करने  के  प्रदान

 पर  faa  करने  के  उच्च शक्ति  प्राप्त  समिति  नियतन  करने  का  प्रस्ताव  किस

 भ्र वस् था
 में  है

 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 पवन  शक्ति

 Ros  श्री  भक्त  दवात  क्या  अज्ञानी  ग्रन घघान  और  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  ३०

 YEKo  के  तारावती  संख्या  ११४८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अपने  कायें पवन  शाक्ति का  डिवीजन  स्थापित  हो  जानें  के  बाद से  उसने

 में  अरब  तक  कया  प्रगतिकी  है  ;

 जो  दोसौ
 "

 पवन  चक्कियां  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  गया

 था  उन्हें  तक  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित किया  जा  चका  AK

 इस  डिवीजन  के  कायें को  तेजी  से  ग्राम  बढ़ाने  के  लिये  किस  प्रकार
 की  योजना

 बनाई गई  है  ?

 वैज्ञानिक  maar  शौर  सांस्कृतिक-फार्य  मंत्री  हनुमान  :  (१)

 उत्पादन
 के  पहले

 एक  बैच  १२  पवन  चक्कियों का  बतौर  श्राजमाइस  बनाने  का  फैसला

 किया  गया  थों  लगभग  बन  चुकी हैं  ।

 (२)  उपयुक्त  पानी  की  टंकियों
 के  नमूनों  का  फैसला

 हो  गया  है  कौर  उनको  बनाने

 । के  amt  भेदिया  गया  है

 (3)  जम्मू  शर  wee
 में  लद्दाख जिले  के  लेह  चेशल  ak  कारगिल  में

 चक्कियां  लगाने  की  संभावना  पता  लगाने  । fat  सर्वेक्षण  हो  चुका है

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 (४)  पश्चिम  जमीन  सरकार  ने  जो  ६  किलोवाट  का  अल्लगेयिर  वार्ड  इलेक्ट्रिक

 जनरेटर  भेंट  किया  ,
 उसे  पोरबन्दर  में  खापट  कृषि  राम  में  लगाया  गया  है  ।

 ये  जगहें  सामुदायिक  परियोजना  केन्द्रों  श्र  कछ  अगम्य  क्षेत्रों  स ेजानकारी

 इकट्ठी  हो  जाने  के
 बाद  चुनी  जायेंगी  ।

 (2)  १२  यूनिट  तैयार  हो  जाने  कौर  उनकी  झ्राज्षमाइश  हो  जाने  के  बाद

 २००  पवन  चक्कियां  बनाने  का  काम  हाथ  में  लिया  जायेगा  |

 (२)  विंड  इलेक्ट्रिक  जैनरेटरों
 की  डिज़ाइन  तैयार  करने  ak  उन्हें  बनाने  की

 | संभावना  पर  विचार  हो  रहा  है

 (३)  राज्य  सरकारों  ने  जो  जगहें  बताई  उन  में  पवन  चक्कियां  लगाने की  संभावना

 का  पता  लगाने
 के  उनका  किया  जायेगा  ।  १९६१ की  गर्मी  में  इस  तरह

 का  लाहौल  att  स्पिति  में  करने
 का इरादा  है  ।

 छाव  नियां

 Rows,  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ०
 सन्  के  वित्तीय  वर्ष  में

 देहरादून  wie  क्लेमेंट  टाउन  के  छावनी  बोर्डों  ने  किन-किन

 विकास  कार्यों  के  लिये  कितनी-कितनी  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  थी  ;

 उन  में  से  प्रत्येक  छावनी  ats को  प्रत्येक  विकास-कार्य  के  लिये  ग्रीम  कप

 ससे  कितना  अ्नदान  देना  स्वीकार  किया  गया  है

 इन  विकास-कार्यों  के  निर्माण  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 उपरोक्त  छावनी  बोर्डों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 दो  विवरण  संगीत

 जिन  में  wrap  सूचना  दी  गई
 परिशिष्ट  श्रनुबन्थ  संध्या

 ८३]

 सहायक  अनुदान  भ्र भी  हाल  ही  में
 स्वीकार  किए  गए  we  भोपे  alee

 उन्नति  की  झ्राद्या  करना  नितांत  समयपूर्व  होगा  ।
 तदपि

 सभी
 कामों  के  ३१  १९६१  से

 पहले  सम्पूर्ण  होने  की  सम्भावना है  ।

 संगीत  farerr  की  फिल्म

 S  भी  रा०  च  माझी  :

 1२०७४.
 ग  ी  सुबोध  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  सरकार  ने
 संगीत  शिक्षा

 पर  हमारे  देश  में
 तैयार

 की  गई
 पैरिस  फिल्मों  को

 एकत्र  किया  है  तथा  उन्हें
 meena  संगीत

 परिषद् को  दिया  है  ;  प्रौढ़
 ननामा

 मल  wast  में
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 तो उन  फिल्मों  कैनॉम  क्या

 fiat  मंत्री  का०  ato  :
 श्रीमान

 ser  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 Missy  जातियों  के  बच्चों  की  मात  भावा  में  शिक्षा

 श्री  रा०  च्०  माझी  :

 1९०७६
 श्री  सुबोध  हूं सदा

 कया  दिक्षा  मंत्री  ८  १९६०  के  अतारांकित  wat  संख्या  ४१४  के  उत्तर के  संबंघ

 मुहिम  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 किन-किन  राज्यों  में  भ्र भी  तक  aren  जातियों  के  बच्चों  को  मातृ  भाषा  में  शिक्षा

 देने
 के

 लिये
 कोई  कदम  नहीं  उठाया गया  है  ;

 क्या यह  सच  है  कि  एक  ही  भाषा  बोलने  वाले  किन्तु  विभिन्न  राज्यों  में  रहने

 वाले  श्रादिम  जातियों  के  बच्चों  को  अ्रपनी मातू  भाषा  में  विभिन्न  लिपियों में  शिक्षा  दी  जातीं

 सन् थाल  बच्चों को  बिहार  में  हिन्दी  लिपि  ate  बंगाल  में  बंगाली

 लिपि में  दिक्षा दी  जाती  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  फा०  ला०  :  कौर  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  कौर  यथा  समय  दी  जायेगी  |

 सामाजिक  तनाव  के  कारणों  के  बारे  में  श्रनुसंघात

 श्री  स०  Wo  सामन्त

 श्री  सुबोध  हूं सदा  :

 कया  वैज्ञानिक  wader  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सामाजिक  तनाव  के  कारणों  के  बारे  में  मानव  शरीर  रचना  शास्त्र  विभाग

 तथा  किसी  अन्य  संगठन  द्वारा  इस  समय  कोई  चय  किया जा  रहा  है

 क्या  पिछले  समय  में  हाल ही  में  fet  गये  अनुसंधानों की  रिपोर्टो  प्रकाशित

 हो  चुकी  हैं  ?

 ava  क्या  ar

 क्या  मानव  हरीर  रचना  शास्त्र  विभाग  की  निकट  भविष्य में  ऐसे  झनुसंघान

 के
 लिये  कोईयोजना  है

 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुतंधान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो ०

 इस  समय  मनुष्य
 शरीर

 रचना  शास्त्र  विभाग  द्वारा कोई  ऐसा  अनुसंधान  नहीं  किया जा

 रहा है
 संगठनों

 के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 श्रीमान ।
 wa oe  te

 अंग्रेजी  में

 1702  (Ai)  1.50--4.
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 रिपोर्ट
 यह  हैं

 (१)  बोर  तथा
 गोलों  में

 तनाव  संबंधी
 भावनायें  जैसा  रिसर्च  टेक्नीक

 era  बताई  गई  हैं  (  इंडियन  जरनल  श्राफ  खंड  ३०,

 QUA में  प्रकाशित  ;

 गैलोंग के  बच्चे
 (२)  तथा  एण्ड  साइकोलॉजी

 मोनोग्राफ  संख्या
 ३२,  फैज बाजार

 ,
 दिल्ली  ७,  १९४९ में  प्रकाशित  )  ;

 (३)  पूर्वी  पाकिस्तान  के
 शरणार्थियों

 में  सामाजिक  तनाव  का  अध्ययन  (

 दारीर  रचना
 शास्त्र  विभाग  के  अनुसंधान  संख्या १,  REYE  में

 प्रकाशित )  ;  ait

 (४)  शरणार्थियों  के  पुनर्स्थापन  में  मनोवैज्ञानिक  पहलू  जरनल

 प्राण  सोशल  खण्ड  १८,  PENG  में  प्रकाशित )  ।

 (7)  जी  नहीं  ।

 समाज  विरोधी  तत्व

 1२०७८.  श्री  सौ  To  ठाकुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री २७  Yeo  के  भ्र तारांकित

 प्रदन  संख्या  २६६७  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लड़कियों  के  अभिभावकों  ने  गैर-सामाजिक  तत्वों  के  विरुद्ध

 पुलिस  में  गम्भीर  शिकायतें  दर्ज  करायी  हैं  ;

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 मंत्री  गो०  ब०  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 mae  विभाग  द्वारा  प्रतिदान  सप्ताह  का  मनाया  जाना

 1२०७९.  श्री  झ्ररविन्द  घोषाल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  विभाग  ने  REGO  में  वीक

 मनाया था

 1
 (a)

 यदि  तो  यह  किस  जोन  में  मनाया  गया  ae  कुल  कितनी  रकम  की

 इस  सप्ताह  को  मनाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जति  मंत्री  (sit  मोरारजी
 केवल  बम्बई  में  प्राय कर  विभाग  ने  २९

 PeKo  से  ३  १९६०  तक  सप्ताहਂ  (fons  मनाया था
 |

 सप्ताहਂ  वीक  )  बम्बई में  मनाया  गया  |  कुल  8,9%, 4,000

 रुपये  की  रकम  वापस  की  गयी  ।
 विविधिता

 मल  अंग्रेजी  में
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 इसका  उद्देश्य  इस  बारे  में  संकेन्द्रित  प्रयलों  द्वारा  प्रतिदान  दावों  केस  )  को

 अधिकाधिक संख्या  में  निपटाना  था  ॥

 ब्रिटेन  कौर  श्रम रोका  में  भारतीय  छात्र

 १२०८०
 ,  |

 भी  इखजीत  गुप्त  :

 \ sitet  रेणु  चक्रवर्ती  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  PEYV—YS  शौर  PEXE—HKo  में  विदेशों में  अध्ययन  के  लिये  अमरीका

 ब्रिटेन  को  कितने  छात्र  गये  हैं  ;

 कितने  छात्रों  को  भारतीय  ik  विदेशी  छात्रवृत्तियां कौर  मृत्तिका  मिल  रही

 कितने  लोगों  ने  अ्रपरेंटिसदिप  att  लेक्चरदिप  प्राप्त  की  है  ;

 (7)  कितने  अपने  प्रयत्नों  से  गये  हैं  शौर  कितने  भारत  सरकार  के  जरिये  गये  हैं  ;

 (=)  सरकार  ने  कितने  छात्रों  को  भेजा  है  ;

 क्या  इन  विद्यार्थियों को  भेजने  लिये  अनुसरण  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई

 मानदंड  निर्धारित  किया  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  से
 भ्रपेक्षित  जानकारी  एकत्र की

 जा  रही  है  प्रौढ़  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भूतपूर्व

 Rose.  श्री  डामर  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 भारतीय  रियासतों  के  कितने  भूतपूर्व  शासक  स्वतंत्र  रूप  से  या  भारत  सरकार  के  साझे

 में  व्यापार कर  कौर

 ऐसे  कितने  भूतपूर्व  पूर्ण  रूप  से  या  रूप  से  विदेशों  में  जा  बसे

 oe  (
 \  >  woe

 गह-कायम  मंत्री  गो०  ब्र०  (  द  ।  भारत  सरकार  क॑  पास  इस  विषय  में  सूचना

 उपलब्ध  नहीं  है  कौर  उसको  इकट्ठा  करने  में  जितना  समय
 प्रौढ़  श्रम

 लगेगा  उसके  भ्रनुरूप  परिणाम

 प्राप्त नहीं  होंगे  ।

 प्रदन ही  नहीं  उठता  ।

 नेपाल  सीमा  क  पास  गांजे  का  तस्कर  व्यापार

 1२०८२.  डा०  राम  सुलग  fag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बिहार  राज्य  की  पुलिस  ने  नेपाल  सीमा  के  निकट  चम्पारन  जिले  में
 गांजे

 के

 तस्कर  व्यापारियों
 के

 किसी  भ्रन्तर्राज्यीय

 eta
 पता

 लगाया  है
 ;

 मूल  भ्रंग्रेज़ी  में
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 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  कौर  उनके  पास  से  कितना  गांजा

 पकड़ा गया  ;  कौर

 क्या  उनमें  से  किसी  व्यक्ति  का  किसी  राजनीतिक  दल  से  संबंघ है  ?

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी

 :

 ११  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  श्र  उनके  पास  से  ३  मन  ८  सेर  द्वेष  नेपाली  गांजा

 बरामद किया  गया

 कभी तक  की  गयी  जांच  से  यह  पता  नहीं  चला  है  कि  गिरफ्तार  व्यक्तियों  में  से  किसी

 का  किसी  राजनीतिक दल  से  संबंध है  ।

 वर  पम  लाही मि tal
 पंजाब  की  खनिज  सम्पा

 TR

 कि
 मच

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :
 खान  श्र  ईंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पंजाब  की  खनिज  सम्पत्ति के  बारे  में  कौर  जांच-पड़ताल

 करने  के  कार्य  को  उच्च  प्राथमिकता  देने  का  फैसला  किया  है  ;

 यदि  तो  प्रारम्भ  किये  जाने  वाले  जांच-पड़ताल  कार्यक्रम  का  क्या  ब्यौरा

 है

 कौर  तेल  मंत्री  के
 ०

 Fo
 भारत  का  भू-भौतिकीय सर्वेक्षण

 विभाग

 पंजाब  में  खनिज  निक्षेपों  के  क्रमवार  भ-भौतिकीय  नकद  बना  रहा  है  कौर  जांच  पड़ताल  कर  रहा

 हैदर  यह  कार्य  कुछ  वर्षों  तक  चलेगा  क्योंकि  इस  प्रकार  के  कार्य  का  अन्त  नहीं  होता  |

 वर्ष
 में  भारत  के  भू-भौतिकीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  पंजाब  में  किये  जाने

 वाली  खनिज  जांच  पड़ताल  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार हैं  :

 १.  मंडी  हिमाचल प्रदेश  में  क्रमवार  at  बनाने का  कायें

 चालू  रखना  ।

 वाले  ३१* से  ३२ਂ  उत्तर  और  ७६  vy’  श्र  (919°  ३०'  पूर्वे के  रेखांशों  के

 बीच  पड़ने  वाले  मंडी  शर  सुन्दर  नगर  क्षेत्रों  का  क्रमवार  मानचित्रण

 ३.
 नंगल  sap

 कारखाने
 के

 लिये  चूना  पत्थर  निक्षेपों
 की

 जांच  पड़ताल
 ।

 ४.  कांगड़ा  जिले में  गर्म  स्रोतों  की  जांच  पड़ताल  ।

 ५.  दिमला  पहाड़ी  में  पत्थर  at  भ्रमण  खनिजों के  होने

 की  जांच  पड़ताल

 ६.  नन्हा  गुड़गांव  जिले  में  सल्फाइड  की  खनिजापन  जांच  पड़ताल करना

 ७.
 पार्वती  कुल  सब  कांगड़ा

 जिले
 में

 सीसे  कौर  उससे  सम्बद्ध  धातुक्रमों

 की  जांच  पड़ताल  ।_

 मिल  अंग्रेजी  में
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  सहायक  श्रावित

 1२०८४.  श्री  ब०  ध - ह ५
 मलिक  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  श्रादिम
 जातियों

 के  सहायक  आयुक्त  के

 प्रादेशिक  कार्यालय  के  वर्तमान  ढांचे  को  पुनर्गठित  करने  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  लिया

 बया है  ;

 यदि  तो  ऐसी  नयी  व्यवस्था का  क्या  स्वरूप है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  कौर
 विषय  विचाराधीन है  ।

 waar  तथा  निकोबार  हिप  समूह

 ग० ८ ४८  श्री  रघवाथ भ्  सिंह  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्दमान  तथा  निकोबार  दीप  समूह
 में  सरकारी  सेवाओं

 में  मुख्य  भूमि के

 सियों को  स्थानीय  व्यक्तियों के  तौर  पर  नियुक्त  किया गया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  व्यक्तियों को  वे  लाभ  नहीं  मिलते हैं  जो  मुख्य  भूमि  के  व्यक्तियों

 को  मिलते हैं  ;

 यदि  तो  हिप  समूह  के  seared में  मुख्य  भूमि  के  व्यक्तियों  के  साथ  भेदभाव  के

 व्यवहार के  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  ग्०  :  मुख्य  भूमि  के  १७७५  व्यक्ति  जो  स्थानीय

 व्यक्तियों के  रूप  में  भर्ती  किये  १  १९६०  अन्दमान  तथा  निकोबार  प्रयास  के

 झधीन  काम  पर  लगे  हुये  थे  ।

 हां
 ।

 इसमें  कोई  भेदभाव  नहीं  है
 ।

 जो  व्यक्ति  रोजगार  की  तलाशी  में  स्वयं  हिप समूह  में

 जाते हैं  उनको  द्वीपसमूह  के  व्यक्तियों  की  तरह  ही  माना  जाता  है  उन्हें  वही  सेवा  की  शर्तें  दी  जाती

 उनके  मामले  मुख्य  से  प्रशासन के  aceite  सेवा  के  लिये  प्रतिनियुक्ति पर  भेजे  गये  अथवा

 मुख्य  भूमि  में  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों  से  भिन्न

 घड़ियों  का  तस्कर  व्यापार

 1२०८६.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  छः  महीनों

 में  भारत  में  चोरी  छिपे  लायी  गयी  कितनी  घड़ियां  पकड़ी  गयीं  तस्कर  व्यापारियों के  विरूद्ध

 कितने  मामले  चलाये  गये  अथवा  दर्ज  किये  गये  ?

 मंत्री  मोरारजी  पिछले छः  महीनों में  (2  १९६० से  ३०

 YEKo  TH)  भू-सीमा  शुल्क  केन्द्रीय  उत्पादन-दुबक  अधिकारियों द्वारा  चोरी  छिपे

 लायी  गयी  १३,७६६  घड़ियां  पकड़ी  गयीं
 ।

 इन  मामलों में  से  44S  में  संबंधित  व्यक्तियों के  विरुद्ध

 विभागीय  न्यायिक  कार्यवाही की  गयी  ११  मामलों  में  न्यायालयों  में  मुकदमे  चलाये  गये  हैं  ।
 a  —

 मूल  झंत्रेजी  में
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 प्रम रावती  में  श्रेया  स्तम्भ

 os.  शी  रघुनाथ  सिह  कया  वैज्ञानिक  श्रनुतंघान  ate  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 कया  यह  सच  है
 कि

 भ्रम रावती  में  भ्र शोक  स्तम्भ  का  एक  कटा  हुमा  खंड  मिला

 है ?

 विजातीय  श्रनुसंघान  शर  सांस्कृतिक  कार्य  उपमंत्री  म०  सो०  पत्थर  के  खंड

 एक  आंशिक fears  मिला  है  ।  यह  विश्वास  किया  जाता है  कि  यह  mate  प्रकार के  स्तम्भ

 से  काटा  गया  ar  ||

 भारत  के  विश्वविद्यालय छात्रों  की  राष्ट्रीय  परिषद

 1२०८८.  श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  ने  भारत  के  विश्वविद्यालय  छात्रों  की  राष्ट्रीय

 परिषद को  किसी  वार्षिक  अनुदान की  मंजूरी  दी  है  ;  भ्र ौर

 यदि हां
 तो

 उसके  कया  कारण  हैं  प्रौढ़  कितनी  धन  राशि  दी  गयी  है  ?

 शिक्षा  मंत्रो  काम  ला०  श्रीमाली  पौर  विश्वविद्यालय अनुदान  झ्रायोंग

 ने  ग्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  को  ३०००  रुपये  प्रतिवर्ष  की  मंजूरी  दी  है  ताकि  विश्वविद्यालय  का  छात्र

 संघ  भारत  के  विश्वविद्यालय छात्रों  की  राष्ट्रीय  परिषद् को  परिषद  केਂ  प्रशासनिक व्यय  में  सहायता

 कर  सक े।

 ea  से  आयात  किए  गये  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  संग्रहण  वितरण  शादी  की  व्यवस्था

 श्री  हरविन्द  घोषाल

 att  रघुनाथ  सिंह  :

 1२०८६.
 शी  याज्ञिक  :

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :

 खान  कौर  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  mat  कम्पनी  ने  रूस  से  श्रायात किये  गये  पेट्रोलियम  उत्पादों  को

 जहाज से  रखने  वितरण  के  लिये  व्यवस्था  को  ग्रीम  रूप  दे  दिया है  ak

 यदि हां  तो  इस  कार्य  के  लिये  कौन-कौन  से  पत्तन  चुने  गये  हैं
 ?

 खान  ate  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  भर  ४  १९६२  में
 समाप्त

 होने  वाली  प्रथम  प्रावस्था  के  लिये  इंडियन  श्रायल  कम्पनी  ने  झपने  संगठन  के  लिये  एक

 कार्यकारी  योजना  तैयार  की  है  ।  इस  कार्यक्रम  में  विशाखापटनम  श्र

 कलकत्ता  केਂ  स्तनों  में  आयातित  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  जहाज से
 उतारने

 लिये  मुख्य  बड़े

 भंडारों  की  स्थापना  भी  शामिल  है  ।  कम्पनी  तेल  उत्पादों  के  वितरण  ate  विपणन के  लिये  देश  भर

 ा
 में  संभरण  क्षेत्रों  में  कई  भंडार  डिपो  और  खुदरा

 विक्रय  केन्द्र  भी  स्थापित  कर
 रही

 मल  ग्रेजी  में
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 १९६१ की  जनगणना

 1२०६०.  श्री  कालिका  सिंह  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 वर्ष  १९५१  की  जनगणना  की  तुलना  में  वर्ष  १९६१ की  जनगणना  में  क्या

 सुधार  होंगे
 ;

 घर  के  व्यक्तियों  की  संख्या  किस  प्रकार  दिखायी  जायगी  at  क्या  यह  तरीका  ब्रिटेन

 में  प्रचलित  तरीके  पर  भ्राधारित  होगा  ;

 (7)  क्या  प्लग  प्रथम  वर्ग  की  जनता  के  व्यावसायिक  ढांचे के  वर्गीकरण  की  प्रक्रिया वर्ष

 २९५१  में  स्वीकृत  प्रक्रिया  से  भिन्न  होगी  ;

 यदि हां  तो  नयी  पद्धति  का  क्या  ब्यौरा  है  ;

 (=)  क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किया  जायेगा  कि  भारत में

 कितने  व्यक्ति  वास्तव  में  हिन्दी  बोल  सकते  हैं  जो  कि  भारत  की  मातृ  भाषा  होन ेके  साथ  साथ

 भारत  की  राज  भाषा  भी  है  ;

 विभिन्न  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  के  प्राय-वर्गों  शौर  सामाजिक  तौर  दौक्षणिक

 पिछड़ेपन  का  किस  प्रकार  पता  लगाया  जायगा ;

 क्या  खाने  की  आदत  बदलने  के  लिये  शाकाहारी  मांसाहारी  व्यक्तियों की  गणना

 की  जायगी  ?

 उपमंत्री  से  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 ज्ञाता है  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  है
 ।  परिशिष्ट  ३,  झन बन्ध  संख्या  ८४]

 हिन्दी  टाइपिंग  ate  बोर्ड  सीखने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी

 २०९१.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करा  कि  :

 a  oe

 मद्रास  तथा  बम्बई  अलग-अलग  कितने  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारी हिन्दी  टाइप  तथा  हिन्दी  शा टं हुड  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ;

 (way  क्या  श्र  भी  किन्हीं  शहरों  में  ऐसे  ही  कुछ  ate  केन्द्र  खोलने  का  विचार  किया  जा

 रहा है  यदि  तो  कहां  शर  कितने  केन्द्र  खोले  जायेंगे  ;

 इन  केन्द्रों  में  पब  तक  कितने  सरकारी  कर्मचारी  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  चुके  हैं
 ?

 es
 गह  कार्य

 मंत्रालय

 ह

 राज्य-मंत्री  2  एक  sere ा  om erences
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 विवरण

 हिन्दी  टाइप  तथा  हिन्दी  edge  में  प्रशिक्षण पाने  वाले  प्रशिक्षार्थियों  की  संख्या  से  संबंधित

 warrant  विवरण  पत्र  :

 वकिला  गा

 केन्द्र का  नाम
 हिन्दी  हिंदी  ids

 ह किक  त

 दिल्ली  gg  १०  हे

 कलकत्ता  २२६

 २१६

 ns  ey  na

 द्

 कुल  योग  %,008  १०३

 rs  ि ि

 कभी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 RoR

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  ~ afaniy

 Rok.  श्री  प्रकादा  वीर  शास्त्री  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 wat  श्रेणी  के  कर्मचारियों  are  जो  याचिकायें  अथवा  श्रावेदन-पत्र  दिये  जाते  हैं

 क्या  उनके  निर्णय  उन्हें  लिखित  रूप  में  बताये  जाते  हैं  मौखिक  रूप

 अन्य  श्रेणी  के  कर्मचारियों  द्वारा  जो  याचिकायें  अथवा  आवेदन  पत्र  दिये  जाते  हैं  उनका

 उत्तर  देने  की  कया  वही  व्यवस्था  है  जो  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारियों के  लिय  है

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 जो  व्यक्ति  याचिका  अथवा  आवेदन  पंत्र  हिन्दी  में  लिख  कर  देते  हैं
 क्या

 उनको  उसका

 उत्तर  हिन्दी  में  दिये  जाने  की  सभी  कार्यालयों  में  व्यवस्था  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ate  इस  संबंध  में  क्या  कोई  प्राय
 व्यवस्था

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०
 साधारणतया  लिखकर

 ।

 जी  हां  |

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 कौर  नहीं  परन्तु  यह  विचाराधीन है  ।
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 हिन्दी  पारिभाषिक  दाब्दावलि

 2088.0  थ्री  प्रकाशा  वीर  शास्त्री  :
 क्या  शिक्षा  मंदी  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 :

 शिक्षा  मंत्रालय  में  हिन्दी  पारिभाषिक  शब्दावली  तैयार  करने के  लिये  LEK om EL

 में  कुल  कितनी  समितियां  बनाई  गई  हैं  ;

 इन  समितियो ंने  Pk8o F Ted के  पहले  दस  महीनों  में  कितने  पारिभाषिक  wee  तेयार

 fea ak

 पारिभाषिक  दाब्दवाली  का  काय  कब  तक  पूर्ण  होने  की  संभावना है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  (®)  १९६०-६१  वर्ष  के  दौरान  में  कोई  नई

 समिति  नहीं  बनायी  गई  ।  हिन्दी  में  पारिभाषिक  ar  विकास  करने  के  लिये  इस  समय

 २४  विशेषज्ञ-समितियां  काम  कर  रही  हैं  ।

 काम  प्रारम्भ  करने  की  तिथि  से  राज  तक  बनाये  गये  कुल  2,2E,0R€  पारिभाषिक

 geal  में  से  २३,०००  |

 राष्ट्रपति  के  २७  REGO  के  आदेशानुसार  वैज्ञानिक  तथा  पारिभाषिक

 वली के  संबंध  में  एक  स्थायी  )  भ्रायोग  की  स्थापना  की  जा  रही  है  जो  अब  तक  किये  गये

 काय की  समीक्षा ग्रोवर  वैज्ञानिक  तथा  पारिभाषिक  दीपावली  का  विकास  करेगा  ।  आशा  की  जाती

 है  कि  कायें  की  प्रथम  आयोग के  वास्तविक  रूप  में  कार्यारम्भ करने  की  तारीख से  ३  से  ४५

 साल  TH  की  भ्र वधि  के  अ्रन्तगंत  पुरी  हो  जायेगी
 |

 वैज्ञानिक  तथा  शब्दावली के  भ्र ति रिक्त  अन्य  विषयों की  शब्दावली  के  विकास

 के  लिये एक  ae  समन्वय  समितिਂ  की  स्थापना  की  जा  रही  है  जो  ऐसी  शब्दावली  की  समीक्षा

 करके  उसे  afar  रूप  देगी  ।

 शब्दावली  विकास  का  पिया  सदा  चलता  रहता  है  इसलिये  किसी  समय-विशेष  पर  यह  नहीं

 कहा  जा  सकता  कि  यह  कार्य  क ्य  हो  गया  |

 बेनट  कोलमैन  एण्ड  दिल्ली

 1२०९४.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बैनेट  कोलमैन  एंड  दिल्ली  के  प्रबन्धकों को  २  १९६०  को  एक

 औद्योगिक  विवाद  के  सिलसिले  में  कोई  पुलिस  सहायता  दी  गयी  थी  ;

 क्या यह
 सच  है  कि  इस  कम्पनी  के  कार्यालय  में  सी

 ०  Miko  डी०
 के  कुछ  कांस्टेबिल  भेजे

 गये थे  ;

 यदि  तो  ये  कितने  दिन  तक  भेजे  गये  थे  कौर  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 ब

 माह-कार्य  मंत्री  :  पर  नहीं ।  २  F&qo

 को  फर्क  द्वारा  बैंक  से  निकाली  नकदी  की  हिफाजत  के  लिये  जो  किਂ  उनके  कार्यलय  में  प्र वितरित

 पड़ी  एक  ए०  एस०  एक  हैड  कांस्टेबिल  ग्रोवर  राठ  कांस्टेबिल  दिये  गये  थे  ।  इसके  लिये

 फर्मे  ने  भुगतान  किया  था  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं
 होता

 ।

 रंगरेजी  में
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 केरल  उच्च  न्यायालय

 1२०६५.  श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 शभ्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  के  पंचाटों  पेशरौ  विभिन्न  श्रम  विधानों  कैटरीना

 कारियों  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों ak  अधिसूचनाओं से  उत्पन्न  होने  वाली  कितनी लेख

 ae
 केरल  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  क पडें  हैं  ;

 ये  याचिका यें कितने  समय  से  लम्बित  हैं  ;  ak

 ऐसी  कितनी  याचिका यें  दो
 ad

 से  भी  अधिक  से  लम्बित  पड़ी  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  से  (7)  जानकारी  ara की  जा  रही

 है  a  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 केन्द्रीय  राजस्व  कार्यालय  के  महालेवापाल

 1२०९६.  श्री  सुमन  घोष  :
 क्या  चित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मंत्रालयों के  ग्र सि स्टेंट  शर  केन्द्रीय  राजस्व के  महा  लेखापाल  के  कार्यालय के

 सेलेक्शन
 प्रेम  के  पर

 डिवीजन
 क्लर्कों  की  डीटीओ  सारवान  रूप  से  समान  है  ;

 यदि  at,  तो  वेतन  ate  श्रेणी  में  भिन्नता  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  की  दोनों  श्रेणियों  को  एक  स्तर  में  रखने  की  प्रस्थापना  है  ?

 वित्त  मंत्री  सोराबजी  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इस  समय  vat  कोई  प्रस्थापना  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 दिल्ली  में  साइकिल  सवारों  पर  जुर्माना

 1२०६७.  श्री  सोहन  नायक  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य-क्षेत्र  दिल्ली  में  विभिन्न  अपराधों  के  लिये  शआर  (EKO

 में  कितने  साइकिल  सवारों  पर  मूवमेंट  चलाये  गये  कौर  कितनों  पर  जुर्माना  किया  गया  ;

 इसी  अवधि  में  विभिन्न  दुर्घटनाओं  में  कितने  साइकिल  सवार  मारे  गये  श्र  घायल

 ak

 दुर्घटनाओं  को  रोकने के  लिये  सरकार ने  क्या  कायंवाही  की  है
 ?

 मंत्री  (att  ato  ब०  :

 शअ्रक्तुबर

 Y&qo  R&Ro

 सवार  जिन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  Qk.4SsS  १२,०८१

 साइकिल  सवार  जिन
 पर

 जुर्माना  किया  गया  tr
 प्  देदे  ०9

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
 ।
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 सितम्बर

 १६६०  १६६०

 घायल  साइकिल  सवारों  की  संख्या  WE  wR

 मृत  साइकिल  सवारों  की  संख्या

 दुर्घटना  रोकने  के  लिये  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  गयी  है  :

 (१)  पांच  बड़ी  सड़कों  सिकन्दर  भ्रोल्ड  रोहतक  तिमारपुर  बेंड

 के  पास  माल  रोड  रिंग  को  चौड़ा किया  गया  है

 (२)  राजपथ  ate  aes  मिल  रोड  श्र  चेम्सफोर्ड  सरकस  जहां  मिलते  हैं  वहां  दो

 बिजली के  सिगनल  लगाये  गये  हैं  ।

 (३)  a:  at  सिनेमा-गाहों  को  हर  शो  में  दिखाने  के  लिये  यात्तायात  सुरक्षा  संबंधी  स्लाइडें

 दी  गयी  हैं  ।

 (४)  चौराहेपर विराम  चिहन  पर  बायीं  are  जाना  भी  रोक  दिया  गया  है  ।

 (५)  कनाट  प्लेस  क्षेत्र  में  सर्विस  सड़कों  पर  एकं-ग्ोर-यातायात लागू
 दिया

 हैं  ।

 (६)  नई  दिल्ली  नगरपालिका  श्र  दिल्ली  नगर  निगम  के  भ्र धि कारियों  से  साइकिल

 सवारों  की  सुरक्षा  के  लिये  ak  साइकिल  पटरियां  बनाने  को  कहा  गया  है
 ।

 (७)  इंस  बात
 को  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  कि
 यातायात

 नियमों  का  पालन
 किया

 सड़क  के  चौराहों  के  अतिरिक्त  अन्य  स्थानों  पर  यातायात  के  नियमों  के  उल्लंघन

 को  रोकने  के  लिये  मोटर  साइकिलों  पर  यातायात  के  सिपाही  गीत  लगाते  हैं  |

 हेलीकॉप्टरों  की  खरीद

 श्री  दी०  च  शर्मा :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उन  देशों  के  क्या  नाम  हैं  जिसके  arr  af  ऊंचाई  पर  जाने  वाले  हेलीकोप्टरीं

 की  खरीद  के  बारे  में  बातचीत  की  गयी

 उस  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  अमरीका  कौर  रूस

 कुछ  टर  खरीद  लिये  गये  हैं  ।

 लेंपाल का सर्वेक्षण का  सर्वेक्षण

 hear

 TIRE.
 Ltt  ree  गुप्त

 क्या  खान  गौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्यों  यह  संच  है  कि  भारत  के  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस
 आयोग

 ने
 नेपाल  से

 प्रार्थना
 की

 है  कि  उसे  नेपाल  में  सर्वेक्षण  करने
 की

 अनुमति  दी  जाये
 ;

 ABLE  =

 att  में
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 यदि
 तो

 क्या  इसकी  अनुमति  दे  दी  गयी  है  ;  ok

 नेपाल  में  आयोग  किस-किस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण
 ?

 fara  श्र
 तेन

 मंत्री  के०
 दे०

 जी  कुछ  भूतत्वीय  सांकेतिक

 सर्वेक्षण  करने  ae  नेपाल  प्रदेश  में  एक  स्थान  के  साथ  साथ  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  करने  के

 नेपाल  सरकार  की  अनुमति  मांगी  गयी  है  ।

 हां  ।

 वर्ष  YEXE—Fo  के  सीजन  में  एक  भूतत्वीय  दल  ने  नेपाल  मध्य

 भाग  में  बीरगंज  ak  चिसपाणिंगढ़ी  जिलों  में  श्रम लेक गंज  से  पठानकोट  तक  प्रावेक्षण

 सांकेतिक  सर्वेक्षण  किया  ।  चाल  ‘ates  सीजनਂ  में  लगभग  १८०  मील  क्षेत्र  में  डांग  घाटी  में

 ६  सांकेतिक  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  एक  दल  भेजा गया  है

 खोपरा  कौर  सुपारी  की  बिक्री

 1२१००.  सरदार  £..* हू «  fo  सहगल  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 कार  निकोबार कौर  नानकोवरी  द्वीप  समूहों  की  सहकारी  समितियों  द्वारा  Peye—

 ६०  में  वहां की  लाइसेंस  प्राप्त  व्यापारिक  फर्मों  को  खोपरा  ate  सुपारी  की  कितनी

 कितनी  राशि  बेची  गयी थी  ;  at

 ये  वस्तुयें  किस  किस  दर  पर  बेची  गयी  उन  समितियों  को  कार  निकोबार

 ट्रेडिंग  कम्पनी  ate  नानकोवरी  ट्रेडिंग  कम्पनी  के  लाभों  के  भ्र पने  अपने  अंशों  से  कितनी  अधिक

 wit  प्राप्त हुई  है  ?

 गह-काय  AAT  गो०  qo  ३३,०२,२७४  पौंड  खोपरा  कौर  &&,

 पौंड  सुपारी  बेची  गयी  थी  ।

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  खोपरा  कौर  सुपारी

 गयी  हैं  ।  परिशिष्ट  3,  भ्र नू बन्ध  संख्या  ८५]  क्योंकि  कार  निकोबार  ट्रेडी  कम्पनी

 शर  नानकोवरी  ट्रेडिंग  कम्पनी  ने  भ्र भी  तक  wad  लाभांश  घोषित  नहीं  किये  re  इसलिये

 प्त  होने  वाले  लाभ  a  तक  बताये  नहीं  जा  सकते  ।

 शिक्षकों  के  लिंग  सहूं गाई  भत्ते

 1२१०१.  श्री  रास कृष्ण गीत  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  यह  कहा  हैकि  वे  इस

 सम्बन्ध  में  यत्न  करें कि  उनके  प्राइमरी  chal  के  शिक्षकों  को  दिये  जाने  वाले  महंगायी  भत्ते

 उतने  ही  मल  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  के  महंगायी  भत्तों  के  बराबर  कर  दिये

 जायें ;  कौर

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गयी  है  या

 करने  का  विचार है
 ?

 een

 म्रंग्रेजी  में
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 शिक्षा  मंत्री
 का०  ला०

 यह  सुझाव  उन  राज्य
 को

 दिया  गया  है  जहां  यह  भ्रातृ  है  ताकि  वे  उस  wet  पर  विचार  करें  ।

 उनके  उत्तर  wat  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 विदेशी  जन  अधिनियम  के  भ्र घिन  गिरफ्तार  att

 1२१०२.  |  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 १९६०  सैलाब  तक  कितने  चीनी  तथा  अन्य  विदेशी  व्यक्तियों  को  विदेशी  जन

 नियम  के  अधीन  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :
 जानकारी  इकट्ठी  की  रही  है

 शौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 रेडियो-टेलीफोन  सके

 1२१०३.  श्री  दी०  चे  फार्मा  :
 क्या

 खान  अर  इंधन  मंत्री
 ६

 १६६०

 के  तारांक्ति ey  संख्या  9228 RGA H के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पूर्वोत्तर  भारत  में  ७२०  मील
 लम्बी  रेल  की  पाइप  लाइन  के  साथ  साथ

 टेलीफोन  व्यवस्था  स्थापित  करने  के  बारे  में  कभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  अगौर

 यदि  तो  उनका  क्या  ब्यौरा है  ?

 खान  ate  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  ate  fata  की

 wat  रेडियो  कम्पनी  को  अ्रखिल  भारत  पाइपलाइन  परियोजना के  लिये  दूर  संचार  /  टेलीमीटरी

 दूर  नियंत्रण  व्यवस्था  के  लिये  आवश्यक  उपकरण  उनका  सम्भरण  करने  प्रौढ़  उन्हें  लगाने

 के  लिये  एक  टेका  दे  दिया  गया  है
 ।

 इनके  बनाने  का  कार्य  काफी हद  तक  पुरा हो

 चुका
 है  ॥

 मर्फी  इंजीनियरों  का  एक  दल  इस  समय  श्रीराम  में  प्रसारण  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  कर  रट्टा

 है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  उपकरणों  का  निर्माण  करने  और  पाइप  लाइन  मार्ग  के  साथ  साथ

 रेडियो  रिपीटर  स्टेशनों  की  स्थापना  में  लाभ  दायक  सिद्ध  होंगे  ।  meat  है  कि  इस

 को  लगाने  का  कार्य  १९६१  तक  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा

 दिल्ली  में  लड़कियों  के  सरकारी  उच्च  माध्यमिक  स्कूलों  में  विज्ञान  के  अध्यापक

 1२१०४.  सरदार  नन  सि०  सहगल  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  २०  LE Ko  के

 कित  प्रदान  संख्या ११३२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  क्या  यह  सच  है

 कि
 दिल्ली  में  भी  ऐसे

 कई
 लड़कियों  के  सरकारी  उच्च  माध्यमिक  स्कूल  हैं  जिन  में

 तक  विज्ञान  के  पुरुष  अ्रघ्यापक  नहीं  भेजे  गये  जबकि  दिल्ली  के  दिक्षा  निदेशालय

 में  इस  प्रकार  के  प्राप्त पुरुष  शिक्षक  उपलब्ध  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का  ला०  नही ं।
 SS  oO  tate

 ait  में
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 दिल्ली  दिक्षा  निदेशालय के  gears

 ं

 1२१०५.  सरदार
 प्रण

 fro  सहगल :
 क्या

 दिक्षा  मंत्री  we  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 यह  सच  है  कि

 दिल्ली
 के

 शिक्षा  निदेशालय
 के  ऐसे  अधिकांश  ges  हैं

 जो
 कि

 लगभग
 पांच  वर्षों

 से  लगातार  सेवा कर  रहे  हैं  परन्तु  फिर  भी उन्हें  ged  घोषित

 नहीं  किया  गया  है  ;  at

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 रक्षा  ली  का०  ato  :  ae
 ऐसे

 श्रष्यापक  हैं

 जिन्होंने  पांच  साल  पूरे  कर  लिये  हैं  ,  परन्तु  wit  तक  वे  भ्रमण-स्थायी  घोषित  नहीं  किये  गये

 हैं  ।  उन  में  से  १३७  ऐसे  हैं  जो  कि  ae  स्थायी  घोषित  करने  के  योग्य  नहीं  हैं  क्योंकि  या

 तो  वे  स्वास्थ्य
 की

 afte  से  garg  हैं  या  ates  arg  के  हो  गये  हैं  या  उनके  पास  निर्धारित

 न्यूनतम  शिक्षात्मक  wens  नहीं  होती  ।  झष  ८३  अध्यापकों  के  मामले  अभी  विचाराधीन

 हैं  ।

 बंगाल
 की

 खाड़ी  में  लापता  मिसरों  की  खोज

 1२१०६.  श्री  तंगामणि :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  ्  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १३  Rego  को  बंगाल  की  खाड़ी  के  पोर्टो-नोवो  के /

 तट  से  दूर  लापता  मछुआरों  की  खोज  के  लिये  भारतीय  विमान  बल  का  लिबरेटेर  विमान  भेजा

 गया  था  पर

 यदि  तो  खोज  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ;

 कुल  कितने  मछुवे  लापता  थे  ;

 क्या  उनका  कुछ  पता  चला  है  ;  गर

 यदि  तो  क्या  पता  चला  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 हां  ।  १८  १९६६०  को

 राज्य  सरकार  ने  भारतीय  विमान  बल  से  उनके  लिये  खोज  करने  के  बारे  में  प्रार्थना  की  थी

 are  दूसरे दिन  ही  खोज  कार्य  किया  गया  था
 ।

 परिणाम  सफल  नहीं  हो  सका  ।

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  aq  तीन  मछुवे  लापता हैं  ;

 नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 गैर  निवासी  विद्यार्थी  केर

 1२१०७. श्री  रामकृष्ण  क्या  दिक्षा  मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  watt  नें  में  कई

 विश्वविद्यालयों  तथा  सम्बद्ध  कालेजों  हारा  गैर-निवासीਂ  छात्र-केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिये  भेजी

 गयी  कई  योजनाओं  को  मंजूरी दे  दी
 रोक

 ee

 मिल  अंग्रेजी  में

 ‘Non  resident  Students  centres.
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 यदि  तो  थे  योजनायें कया  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  (10  का०  ला०  जहां  तक  सम्बद्ध  कालेजों  का  सम्बन्ध

 विश्वविद्यालय  अ्रायोग  नें  PEXE—FO  में  गैर-नवासी  विद्यार्थी  केन्द्र

 सम्बन्धी कई  योजनायें  मंजर  की  गयी  कौर  विश्वविद्यालयों की  ऐसी  योजनायें  QEXW—UG

 भोर  EGKo-RY H AAT FY Ta |Z में  मंजूर  की  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 जहां  तक  विश्वविद्यालयों का  सम्बन्ध  गैर-निवासी  yer  केन्द्रो ंमें  निम्न  लिखित

 सम्मिलित हैं  :-

 (१)  एक  बड़ा  कामन  रूम
 |

 (२)  एक  कमरा  इनडोर  खेलों  के  लिये
 ।

 )  एक  पुस्तकालय तथा  रीडिंग  रूम  ।

 (४)  एक  भ्रष् ययन  कक्ष

 (५)  केफटेरिया कौर  रसोई  घर

 (६)  शौचालय  कौर  स्नानालय  के  ब्लाक

 इमारत  के  लिये  ५  वर्ग  फुट  के  प्लिंथ  एरिया  '  की  अनुमति  दी  गयी  सारी  इमारत

 में  दिये  जाने  वाले  कुल  प्लिंथ  एरिया  का  निर्जन  विद्यार्थी  केन्द्र  के  पंजीकृत  विद्यार्थियों

 की  कुल  संख्या  के  आधार  पर  किया  जायेगा  ।  विश्वविद्यालयों  ने  इन  केन्द्रों  के  लिये  farafaen-

 लय  अन्नदान  १  लाख  रुपयों  के  प्राककलित  खच  पर  झ्र धिक से  अधिक  ७०,०००

 की  सहायता  देगा  ।  इस  योजना  के  झ्र धीन  विश्वविद्यालयों  को  कोई  शझ्रावतंक  अनुदान  नहीं

 दिया  जायेगा  i

 जहां  तक  कालेजों का  सम्बन्ध  उनके  गेर-निवासी  केन्द्रों  में  निम्नलिखित  सुविधायें

 सम्मिलित  होंगी  :--

 (१)  कैन्टीन

 (२)  मनोरंजन का  कमरा

 (३)  एक  रीडिंग रुम

 (४)  एक  या  दो  स्थानीय

 उन  केन्द्रों  की  इमारतों  के  लिये  २०००  वर्गफुट  के  प्लिंथ  एरियाकी  अनुमति हैं  ।

 इन  केन्द्रों  के  निर्माण  के  लिये  ५०,०००
 रुपयों  के  कुल  प्राक् कलित  ् |  पर

 अधिक  तम
 ३४५,०००  रुपयों  का  प्रदान  देगा  |  इस  के  अधीन  कालेजों  को  कोई

 श्रनुदान  नहीं  दिया  जायेंगी  ।

 ern

 मल  अ at
 में
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 ~
 दिल्ली  के  ग्रामों  में  क्षत्र

 1२१०८.  श्रीमती  सुचेता  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  REor  में  किये  गये  प्रथम  बन्दोबस्त  में  दिल्ली  के  प्रत्येक  प्राम

 में  कुछ  क्षेत्र  आबादी  के  प्रयोजन  के  लिये  निर्घारित  कर  दिये  गये  थे  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  आबादी  के  बढ़  जाने  के  कारण  ग्रामवासियों  की  श्री

 यह  मांग  है  कि  आबादी  क्षेत्रों  में  विस्तार  कर  दिया  जाये  ;

 क्या यह  भी
 सच

 है  कि  उन  श्राबादी  क्षेत्रों  में परब  बहुत  भीड़भाड़ सी  हो

 गयी  है  कौर  वे  क्षेत्र  अब  गन्दी  बस्तियों  का  रूप  धारण  कर  रहे  हैं  ;  AK

 क्या  उन  श्राबादी  क्षेत्रों  में  विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  है  ?

 गृहकार्य  मंत्री  गो०  go  दिल्ली
 में  पहला  बन्दोबस्त  सन्  १८६४  मैं

 gar  था  ate  पुनरीक्षित  बन्दोबस्त  १८८०  में  कौर  Rkog—o€  में  किये  गये  थे  ।  आबादी

 क्षेत्र  १६०८-०४  में  निर्धारित  किये  गये थे  ?

 हाँ  ।

 कुछ  ग्रामों  में
 आबादी  क्षेत्रों  A  बहुत  बढ़  गयी  है

 ।

 हां  ।

 विदेशी  सहयोग  से  ते
 नयी ~

 न  at  खाज ny

 1२१०९.  श्री
 सरजू  पाण्ड्य

 :
 कया

 खात  श्र  इंजन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  तेल  की  शोज  के  लिये  सहयोग  प्राप्त  करने

 के  लिये  कुछ  विदेशी  विशेषज्ञों at
 भ्रामंत्रित  करने

 का
 निर्णय  किया है

 यदि  तो  उन्हें  किन  शर्तों  पर  बुलाया  जा  रहा  है  ;

 किन  किन  देशों  ने  भारत  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  दाँतों  पर  अपने  विशेषज्ञ

 भेजना  स्वीकार कर  लिया  है  ?

 खन  शर  तेल  मंत्री  |  विदेशी  तेल  कम्पनियों  को

 त्रित  किया  गया  था  कि  वे  भारत  में  तेल  की  खोज  के  कार्य  में  भाग  लेने  के  सम्बन्ध  में

 झपने  सुझाव  भेजे  कौर  यदि  आवश्यक  हो  तो  उपलब्ध  प्राविधिक  आंकड़ों का  अध्ययन  करने

 के  लिये  ७  विशेषज्ञ  भेजें

 ate  उन  विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  तेल  की  खोज  के  लिये

 भजी  गयी  दाँतों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  क्योंकि  बातचीत  भ्र भी  तक
 चल

 रही

 लाा
 लोकहित  में  नहीं  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 त्रिपुरा  में  चूहों  का  उत्पात

 1२११०.  श्री  बांगी  ठाकुर  क्या  गुह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है
 कि  त्रिपुरा के  कैलाशहर  के

 मालिघर

 गोविन्द बाड़ी  शादी  ग्रामों  को  चूहों  द्वारा  फसल  के  नादा
 के  कारण

 गम्भीर  आधिक  संकट  का  सामना  करना  पढ़  रहा  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  क्या  क्या  कार्यवाही की  गयी  है  या
 करने  का  विचार

 है
 ?

 की  जा  रही TSH  मंत्री  गो०  Fo  जानकारी  एका

 है  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी ।

 त्रिपुरा
 के  दुनिया  लोगों  ढारा  ऋण  की  अदायगी

 1२१११.  बांगी  ठाकुर  :  क्या  गए-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  के  धर्मनगर  सब  डिवीजन  के  कंचनपुर  के  निकट

 भाति मस् मारा  के  झुनिया  लोगों  ने  सम्बन्धित  प्राधिकारी  के  पास  एक  याचिका  भेजी  है  जिसमें

 यह  कहा  हैकि  वह  कुल  ऋण  में  से  दो  तिहाई  राशि  की  अदायगी  के  लिये  तैयार  हे

 यह  कि  एक  तिहाई  राशि  क्षमा  कर  दी  जाये  ।  क्योंकि  वे  पूरी  राशि  war  करने  में  श्रसमथे

 ्

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करने  का  विचार  रखती

 गीत-कार्य  मंत्रो  गो०  ब०  झर  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 है  भ्र ौर  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्रीपुर  में  वेतन  समिति  की  सिफ़ारिशों  की  कार्यान्दिति

 sei
 बांग शि  ठाकुर

 TRV
 i  दीदार  देव

 क्या  गए-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  त्रिपुरा  प्रशासन  ak  त्रिपुरा  क्षेत्रीय  परिषद्  के  कर्मचारियों  वेतन

 समिति  की  सिफारिशों  को  लाग  कर  दिया गया  है

 यदि  वहां  के  प्रथम  श्रेणी  से  चतुर्थ  श्रेणी  के
 क  के  नयें  वेतन

 क्रम  पुराने  वेतन  क्रमों  की  तुलना  में  कसे  हैं  ;  कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसे  कब  लागू  किया

 जायेगा  ?

 मंत्री
 गो०  qo  से  ).  वेतन  समिति की  के  झाधार

 $$$
 पर  त्रिपुरा  प्रशासन  के  सुझाव  हाल  at  में  प्राप्त  हुए

 थे

 कभी

 विचाराधीन  e | en

 aa  अंग्रेजी  में

 1702  (Ai)  1.5--5
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 ReKo

 mare  राज्य  में  राजस्व  की  aq

 1२११३.  श्री  लिंग  :
 क्या  वित्त

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  १९६०-६१

 में  मद्रास  राज्य  में  भारत  सरकार  द्वारा  करों  wea  राजस्व  उपायों  द्वारा  कभी  तक  कुल

 कितनी  राशि  इकट्ठी  की  गई  है  ।

 वित  मंत्री  मोरारजी  :  १  %eKo  से  ३१  १६६०  तक

 की  में
 मद्रास  राज्य

 में  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  केरूप  में  कुल  ३८,३७,२४,०००

 रुपये  वसूल  किये  गये  थे  ।

 चल
 काला

 सैनिक  कार्य  इरादी  विभिन्न  मुख्य  शीर्षों  के

 अधीन  प्राप्त होने  वाली
 राशियां

 राजस्व  किसी  भी  खाते  में  प्राप्त  नहीं की  जाती

 अपित ुवे
 राशियां  की  गयी  सेवाओं

 कौर  किये  गये  संभरणों के  हिसाब  में  प्राप्त  की  जाती हैं

 arc  इसलिये  वे  उक्त  aint  में  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 प्राचीन  स्मारक

 श्री  ही०  ना  मुकदमों  :

 रिश
 att  तंगदिली :

 क्या  वैज्ञानिक  श्रततंबान  कौर  सांस्कतिक्-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  रे  किं  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  एक  प्राचीन  स्मारकों  को  अभी  भी  सरकारी  दफ्तरों

 are  न्यायालयों  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  यह  भी
 सच  है  कि  मदुरै  के  थिरुमल

 नायक  पैलेस
 को

 ्  कौर

 रामनाड  जिलों  के  न्यायालयों  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  jak

 यदि  तो  aor  सरकार  उन  न्यायलयों  को  प्रत्य  स्थानों  पर  ले  जाने  भ्र  उस

 महल  को  भ्र तिथियों  के  उपयोग  के  लिये  रखने  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  कार्यवाही

 िज्ञालिक  ग्रतु वं बान  जातर  सास्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  (sto  मत  मों ०

 हां  ।

 हां  ।

 क्योंकि  उस  महल  को  संरक्षण  न  देने  का  निर्णय  किया  गया  इसलिये  न्यायालय

 को  किसी  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाते जाने  ba  AQ  नरेन  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।

 fara  का  दसवां  अधिवेशन

 शशी  ह  दी  सिर

 श्री  fro  नां०  रामोद  :

 २११५४
 शमी  array  दीन  :

 fao  सहगल

 क्या  fata
 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  सरकार  नें
 विधि

 mrt  के  दसवें  प्रतिवेदन
 को

 स्वीकार
 कर

 लिया  है

 CGE  DI  नी  में
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 यदि  तो  जैसा  कि  विधि  आयोग  दवारा  सुझाव  दिया  गया  Maky H के

 भूमि  अधिग्रहण  शभ्रधिनियम  १  में  आवश्यक  संशोधन  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 गयी है  ?

 विधि  मंत्री  प्राचीन  कु  राज्य  सरकारों
 को

 उनके  विचारों

 के  लिये  उस  रिपोर्ट  के  परिचालन  के  उपरान्त  उप  रिपोर्टे  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के  विचार

 जानने  के  लिये  ३०  PERO  को  नई  देहली  में  सरकारी  स्तर पर  राज्यों  के  प्रतिनिधियों

 का  एक  सम्मेलन  किया  गया  था  ।  उस
 सम्मेलन  में  विधि  आयोग की कुछ एक कुछ  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिशों

 के  बारे  में  विभिन्न  प्रतिनिधियों  ने  विभिन्न  विरोधी  विचार  प्रस्तुत  किये  थे  ।  इस  सम्मेलन

 के  उपरान्त  सम्मेलन  में  की  गई  चर्चा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रिपोर्ट  के  बारे  में  आगामी

 कार्यवाही  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  के  लिये २८  १९६०  को
 राज्यों

 के

 प्रशासनिक  मंत्रालयों  ate  केन्द्रीय  विधि  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक हुई

 उक्त  चर्चा  के  प्रकाश  में  तैयार  किये  गयें  एक  अस्थायी  प्रारूप  विधेयक  के  शझ्राघार  पर

 राज्य  सरकारों  से  परामर्श करने  का  विचार  है  ।

 जनगणना

 1२१२६  शी  पत्र  ज०  बरपा  क्या  गहन-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय सरकार  ने  जनगणना  ना झायक्त को को  र  भाषाਂ
 की

 परिभाषा  के  सम्बन्ध  में  हिदायतें  दे  दी  हैं  ;  कौर

 )  यदि  तो  क्या  हिदायतें  दी हैं

 पक्क्ति की भाषा की  भाषाਂ  के  स्थान पर  के  सम्बन्ध  में  रिकार्ड  रखनें  के

 क्या  कारण हैं  ?

 उपमंत्री  श्रीमती
 हां

 ।

 मात  भाषा  की  यह  परिभाषा  की  गयी  है  कि  यह  वह  भाषा  है  जो  कि  ब्यक्ति

 + की  माता  ने  उसकी  बाल्यावस्था  ससे  बोली  थी  या  जो  कि  सामान्यतया  घर  में  बोली  जा

 रही  यदि
 माता  का  देहान्त  व्यक्ति  के  शिशुपाल  में  ही  हो  गया  हो  तो  उस  स्थिति में

 सामान्य रूप  से  घर  में  बोली  जाने  वाली  भाषा  ही  उसकी  मातभाषा समझी  जायेंगी  ।  शीशों

 कौर  बहरों  तथा  गूंगों  के  मामलों  में  माता  द्वारा  बोली  जाने  वाली  भाषा  हीं  उनकी
 arg

 भाषा  मानी  जायेगी  ।

 मातु  भाषा  एक  ऐसा  शब्द  है  जो  किं  सभी  द्वारा  समझा  जा  सकता  है  ।  जो

 परिभाषा  निर्धारित  की  गयी  वह  भी  सभी  द्वारा  झ्रासाप्ी से  समझी  जा  सकती  हैं  ।

 की  भाषाਂ  के  सम्बन्ध  में  परिभाषा  करना  आसान  नहीं  है  ।

 mate  कोयला  निदान

 1२११७.  श्री  कुन्दन  क्यों  खाल  श्योर  gaa  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  उस
 श्रमरीकी

 कोयला  मिशन  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  जो

 कि  अभी  हाल  ही  में  यहाँ

 भराया  था  शर

 dat में
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 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 खान  ग्र  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  :  आर  हां  ।

 उस
 रिपोर्ट  में  कई  बातें  सम्मिलित

 हैं  जैसे  कि  कर्मचारी  परिवहन  सम्बन्धी

 सुविधायें  मालिक-कर्मचारी  सम्बन्ध  शादी  ।

 मणिपुर  पुलिस

 1२११८.  श्री  गजराज  सिंह  :
 बया

 गृह-कार्य  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 मणिपुर  प्रशासन  के  पुलिस  सिंकता  विभाग  द्वारा  wit  तक  कुल  कितने

 मामले  पकड़े  गये  हैं  ;

 कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमे  चलाये  गये  हैं  ;  और

 उनमें  द्वितीय  भर  तृतीय  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारी

 गह-कार्य  मंत्री  गो०  To  :  WI

 दोष  मामलों पांच  मामलों  के  सम्बन्ध  में  विभागीय  जांच  प्रारम्भ की  गयी ।

 के  सम्बन्ध  में  अभी  जांच  की  जा  रही  है  ।  कभी  तक  किसी  भी  व्यक्ति  पर  न्यायालय  में

 मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  है  ।

 कुल  २३  कर्मचारी  water  हैं  जिनमें  से  १  प्रथम  श्रेणी  ४  द्वितीय  श्रेणी

 के  धौर  १८  तूतिया  श्रेणी  के  कमंचारी  हैं  ।

 पंजाब  की  दिक्षा  सप्ताहों  को  श्रमदान

 1२११४.  श्री  दलजीत  तह  :
 क्या

 दिक्षा  मंत्री  ag  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 €£६०-६१  में  पंजाब  की  कितनी  दिक्षा  संस्थापकों  ने  अमी  तक  भौतिक

 अनुदानों  के  लिये  आवेदन  किया  है  ;  कौर

 इन  संस्थापकों  में  से  प्रत्येक को  कितना  अनुदान  मंजूर  किया गया  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  क्या  ला०  :  शौर  जानकारी  इकट्ठी  की  जा

 रही  और  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पंजाब  विश्वविद्यालय  में  वैज्ञानिक
 मनु  तंदान

 1२१२०.  श्री  दलजीत  तीन  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  चार

 वर्षों  में  पंजाब  विश्वविद्यालय  को  वैज्ञानिक  झनुसन्घान  शौर  अध्ययन
 के

 लिये  क्या  क्या  सुविधायें

 दी  गयी  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  जानकारी  इकट्ठी  की  रही  है  शौर

 सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।

 fiat  म्रंग्रेजी  में
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 हिमाचल
 प्रदेश  तया  पंजाब  में  अनुसूचित  जात्यां  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां

 1२१२१.  श्री  दज़
 प

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजनाकाल में  हिमाचल  प्रदेश शौर  पंजाब  को  अनुसूचित

 नातियों  श्र  अनुसूचित  भादिमजातियों  के  कल्याण  के  लिये  ont  तक  कितनी  राशि  मंजूर

 की  गयी है  ;  श्र

 उनमें  से  प्रभी  तक  कितनी  राशि
 खर्चे  की

 जा  चुकी

 ः
 उपमंत्री  कौर  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  |  दै
 ।  [aner  a  परिशिष्ट  war  संख्या  ८६].

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  wits  के  बोर्ड  की  बैठकों  में  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  का

 प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्री  सोरारजी  मैं  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 पुननिर्माण  कौर  विकास  बैंक  के  गवर्नरों  के  बोर्डों  की  पन्द्रहवीं  वार्षिक  बैठक  कौर  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 वित्त  निगम  के  के  बोर्डे  की  चौथी  वार्षिक  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय

 मंडल  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  afer  संख्या  एल  टी--र५४७/६०]

 कोयला  खान  ग्रोवर  नियमों  में

 खान  शौर  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  :  में  कोयला  खान  श्र

 १९५२  की  धारा  १७  की  उप-घारा  (४)  के  ania  कोयला  खान

 १९५४  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  १०

 YEKo  की  भ्रधियुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  १४५६  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता

 हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संध्या  एल  ठी-रध४८/६०]

 खनिज  रियायत  नियमों  में  दुद्धी

 fara alt  fa  मंत्री
 do  to  मालवीय  )  :  मैं  aa  खनिज

 तथा  १९४५७  की  धारा  २८  की  उप-धारा  (१)  के  wats  दिनांक  १०

 १९६०  की  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  RYKE  की  एक  जिसमें  खनिज

 रियायत  rego  का  शुद्धि पत्र  दिया  gut  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [yearerera  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  ठी--२५४६/६०)]
 लिपि

 ण  ee

 प्रंग्रेली
 में
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 प्राक्कलन  समिति

 विन्यासवथां  प्रतिवेदन

 श्री  दावा
 :  (बंगल/र)  मैं  स्वास्थ्य  मंत्रालय-चिकित्सा  सुविधायें  १)  के  बारे

 में  प्राक्कलन  समिति  के  छत्तीसवें  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  प्राक्कलन  समिति  का

 निन्यानवेवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 fanny  की  स्कोर खनन  नो  व च  ध्यान  दिलाना

 नो  जोत दारों  दारा  कुर्ता  उन-द्यइतकारों  विरुद्ध  आरंभ  को  गई  ara  एक  a  यही

 श्री  दशरथ  देव
 :  :  नियम  2&9.  के  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 निम्न  विषय  की  अर  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता  हूँ  कि

 वह  उसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 में  वैष्णव पुर  में  जोतदारों  द्वारा  कुर्फा  उपकाइतकारों  के  विरूद्ध  आरम्भ  की

 गई  ग्रा क्र मक  कार्यवाही  का  समाचार  ी

 TIER  संजी  (att  गो०  ने ०  :  सें  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता हूं
 ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८७]

 eT SS

 लागोस  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 गि हन कार्य  मंत्री  गो०  To
 :  में  प्रधान  मंत्री  की  are  से  लाशध्ोस की स्थिति की  स्थिति

 के  बारे  में  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं
 ।

 वियनशिएन  में  भयंकर  लड़ाई  के पदच्चात  कुछ  मालूम  हीती  है

 जनरल  क़ौमी  नौजवान  की  सैनिकों  ने  वियनशिएन  पर  कब्जा  कर  लिया  मालूम  होता

 है
 ।

 हमें  सुचना  मिली  है  कि  राजदूतावास  के  कर्मचारी सुरक्षित  राजदूतावास  के

 कर्मचारियों  की  कुछ  स्त्रियां  र  बच्चे  वियनदिएन  से  निकल  कर
 बैंक्राक  पहुंच  गए

 उन
 में

 से  बैंकाक  से  हवाई  जहाज  gre  १७

 १९६०  को  दिल्ली  पहुंच  गए  हमारे  बैंकाक  स्थित  राजदूतावास  को  निष्क्मणा्थियों

 को  प्रत्येक  श्रावव्यक  सहायता  देने  के  लिए  प्राधिकृत  कर
 दिया  गया  है  ।

 ee  en  ee
 |  FG LE

 अंग्रेजी
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 अर्जित  राज्यक्षेत्र (  विलय  )
 विधेयक  कौर  संविधान  संशोधन

 विधेयक--जारी

 fos  महोदय  :
 श्री  सभा

 प्रधान
 मंत्री  हारा  दिसम्बर  को  प्रस्तुत  किए  गए  निम्न

 लिखित  प्रस्तावों  पर  सं ग्रे तर  चर्चा  करेगी  ,  श्रीयाल  :--

 भारत  ai  पाकिस्तान  की  सरकारों
 के

 बीच  हुए  करारों  के  अनुसरण  म

 प्रतीत  किए  गए  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  के  पंजाब  कौर  पश्चिम  बंगाल

 के  राज्यों  में  विलेय  ग्रोवर  तत्संबंधी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  पै

 भरत  कौर  पाकिस्तान  की  सरकारों  के  बीच  हुए  करारों  के  अवसर  में  हुए

 राज्यक्षेत्रों  के  पाकिस्तान  को  हस्तान्तरण  कार्यान्वित  करने  के  लिये  भारत

 के  संविधान  agar  daira  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 प्

 श्री  वाजपेयी  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  वाजपेयी  ग्रध्यक्ष  कल  मेंने  निवेदन  किया  था  कि  ने हरू-नून
 | समझौता

 करने  से  पूर्वे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इस  सदन  को  विश्वास  में  नहीं  लिया
 इस

 qa  भी  हरनेक  अवसर  ऐसे  ye  हैं  जब  विदेशों  के  साथ  महत्वपूर्ण  seat के  ऊपर  इस  संसद

 कों  विचार करने  का  भ्र वसर  नहीं  दिया  गया

 सर्वोदय  पीठासीन  हुए

 meat  केवल  बेबाकी का  ही  नहीं  है  ।  भ्रंप्रेजी  सरकार  के  जाने  के  बाद  भारत  को

 तिब्बत  में
 जो  अघिकार

 मिले
 उन  अधिकारों  को  हमने  छोड़  दिया  कौर  उत  विषय में  कभी

 भी  संसद  की स्वीकृति  के  लिए  इस  प्रश्न को  उपस्थित  नहीं  किया  ।  तिब्बत  में  अपने

 कार  छोड़ते  समय  हमने  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  नहीं  रखा कि  उस  wat  को  सीमा के

 विवाद
 से  जोड़  कौर  हमारा  जो  भी  सीमा  का  स्थायित्व  उस के  सम्बन्ध  में  हम

 चीन
 की  पुष्टि  प्राप्त  कर  लें  ।  बर्मा के  संबंध  में  भी  हमारे  प्रधान  मंत्री जी  इसी  प्रकार  की

 अनुचित  सुविधा देने  के  दोषी  हैं  ।  जब  देवा  स्वाधीन हो  गया  तो  बर्मा  के ऊपर  हमारा  ४८  करोड़

 का
 कर्जा  ।

 उस  कर्जेंको  माफ़  करने  से  पहले  इस  dag  को  विशवास में  नहीं  लिया

 ।  वहा ंके
 जो  भारतीय  उनकी  सम्पत्ति  जो  राज  कठिनाई में  पड़ी  हुई  उन

 went  का  भी  विचार  नहीं  किया  गया  ।  बाद  में  हमने  २०  करोड़  का  ऋण  बर्मा

 को
 ai  भी

 ।
 में  समझता  हूं  कि  समय  झा  गया  है  जब  कि  सरकार  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 संधियां  भ्र  समझौते  करने  का  जो  अधिकार  दिया  गया  उस  झ्रधिक।[र को  प्रतिबन्धित

 किया  जाए  ।  मगर  में  संशोधन  होना  चाहिये  तो  aes को  पाकिस्तान  को

 सौंपने  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  सरकार  को  यें  जो  संधियां  इत्यादि  करने का  अ्रधिक्रार

 इस  को
 ले  कर

 ae
 इस  तरह  का  होना  चाहिये  कि  वे  संधियां  तब  तक  मान्य

 नहीं  होंगी  जब
 तक  कि  उन  संघियों के  ऊपर  संसद की की  स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  केर  ली  जाती

 संधियां
 करने  का  जो

 भ्र धि कार  दिया  गया
 उसका  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  कौर  समय

 झरा  गया  है  कि  इस  शअ्रधिकार  को  मर्यादित  किया  बेरुबाड़ी  का  सवाल  हो  या

 पाकिस्तान  से  नहरी  पानी  समझौता

 '

 करने  का
 सवाल  हो  पश्चिमी  पाकिस्तान

 से  पूर्वी

 पाकिस्तान  रेल  गाड़ी  ले  जाने का  सवाल  सरकार  को  संसद के  विचार  जानने  के  बाद

 ही  कोई
 काम

 करना
 चाह  Te et  cee  ees

 अंग्रेजी  में
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 संविधान  संश/धन )  विधेयक

 श्री

 दूसरी  बात  में  कहना  चाहता हूं  कि  कल  अध्यक्ष  महोदय  के  निर्देश  पर  लाहौरी

 में  कछ  नक्शों  रखे गए  थे  कौर  हरनेक  सदस्यों  ने  जा  कर  उन  नक्शों  को  देवा  |  एक  नक्ता

 तो  वह  जिसे  पश्चिमी  जंगल  सरकार
 ने  तैयार  किया  है  ate  एक  तकया  ऐसा  था

 जिस पर  fe  जस्टिस  रेडक्लिफ  के  दस्तखत  बताये  जाते  उन  नक्शों के  साय  जब्र

 हम  ने  रेडक्लिफ  vars  में  दी  गई  व्याख्या  को  पढ़ा  तो  हम  यह  समझने  में  ्रतनें रहे  कि

 बेल्लारी  को  पाकिस्तान  को  देना  प्रधान  मंत्री  जो  ने  क्यों  स्वीकार कर  ।  मैं

 यह  भी  जानना  चाहता हं  कि  वह  कौन  सा  azar  था  जिस  को  सामने  रख  कर  भारत

 कौर  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्रियों  बातचीत  की  ।  किस  को  सामने  रख  कर

 बेख्बाड़ी  का  विभाजन  करने  का  फैसला  किया  गया  ।  यह  भी  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  कि

 भ्राखिर  कोन  से  कारण  हैं  जिन  के  ware पर  हम  यह  समझते  हैं  कि  अगर  किसी
 pa

 राष्ट्रीय  पंच  को  हमने  फैसला  क  लिए  पाकिस्तान  द्वारा  उठाये  बेख्याड़ी  के

 विवाद  कोसौंप  दिया तो  पुरा  बेरुबाड़ी  चला  जाएगा
 ?

 हमारा जो  केस  है  उस  में

 कहां  कठिनाई  है
 ?

 कल  नक्शे को  देखने  के  बाद  ग्रोवर  ween cas  पढ़ते  के  बाद

 हम  लोगों  का  तो  यहीं  मत  बना  कि  भारत  कार्य  मजबूत  था  मौर  हम

 किसी भी  स्थिति  में  oar  बेख्याड़ी  पाकिस्तान  को  देने के  लिए  नहीं  होना

 चाहिये  श्र  अगर  मसला  म्रत्तर्राष्ट्रीय  पंच  को  जाता  तो  इस  नात  को  प्री  सभा

 वना थी  हमारे  पक्ष  में  ही  कसला  होता  |  कौन  से  ए  कारण  हैं  जिन  से

 प्ररित  हो  कर  सरकार  ने  बर्बादी  को  पाकिस्तान  को  दना  स्वी:गर  कर  लिया  |

 इस  बात  का  भी  स्पष्टीकरण  होना  चाहिये  कि  जब  भ्राता  बेरुबाड़ी  पाकिस्तान  को

 देना  '  मान  लिया  गया  शौर  प्रधान  मंत्री  जी  के  सामने स्पष्ट  था  वहां  पर  पूर्वी

 बंगाल
 से  उजड़े हुए  बन्धु  कहतेहैं  जिन  को  कि  एक  बार  फिर  से  बेघरबार  होना  पड़ेगा

 तो  क्या  पाकिस्तान  के  सामने  इस  बात  को  रखा  गया  या  पाकिस्तान  कोई  rar

 लिया  कि  सम्पत्ति  सुरक्षित  रहेगी  या  उसका  उन्हें  पूरा  मुआवजा मिलेगा  ?

 जसा  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  अगर  उन्होंने  पूर्वी  पाकिस्तान  में  जाने  का  निर्णय  किया

 तो  उन  के  साथ  उचित  व्यवहार  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पाकिस्तान  से  इस  बाद्

 की  गारण्टी  ली  गई  कीवजह  उन  के  साथ  उचित  व्यवहार  करेगा ?  क्या  दोनों

 प्रधान  मंत्रियों  ने  इस  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  के  बाद  जो  हज़ार  व्यक्तियों

 पर  उनका  क्या  इस  बारे  में  भी  विचार  किया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  जी  क  यह  कहना  fe  इन  विस्थापित  होने  वाले  व्यक्तियों
 का  हम

 स्वागत  राज की  स्थिति में  कोई  बड़ा  भ्रमण  नहीं  पूर्वी  बंगाल  से  जो  विस्थापित

 कराए  उन  के  प्रति  भारत  सरकार  कत्तव्य  का  पालन  नहीं  कर  सकी  है

 थ्री  विभूति  मिश्र  :  पालन  किया  है
 ।

 मेरे  जिले  चम्पारन  में  ही  चालीस

 हजार  विस्थापितों को  बसाया  गया  है  |  में  आपको

 अब  wry  भी  तो  नियमों  का  पालन  करें  | उपाध्यक्ष  महोदय

 श्री  वाजपेयी

 में  जानना  चाहता  हूं  कि

 जो

 बसाये  जा  चुके

 हैं उन  के  अलावा

 और  बसाने के  लिये ऐसे  f
 कितने  विस्थापित  हैं  जिनको

 अभी
 बसाना  बाकी  है

 |

 थ्फ्
 दण्डकारण्य  ल  तो  इस  से  किसी  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  |  afer जो
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 संविधान  संश/धन)  विधेयक

 विस्थापित  ब  भारत  उनकी  सम्पत्ति  का  क्या  पाकिस्तान  कितना

 ?
 मुआवज़ा  इसकी  भी  मांग  क्या  पाकिस्तान  a  की  गई  है  उन्हें  अपनी

 सम्पत्ति साथ  लाने  की  छट  होगी  नहीं  ?  अगर  वे  पाकिस्तान  में  रहने  का  फैसला  करते  हैं

 तो  उन  के  साथ  पाकिस्तान  कित  तरह  का  थे  सब

 पाकिस्तान  के  साथ  समझौता  करते  समय  उठाई  गई  थीं  ates  नहीं  उठाई  गईं  तो

 अज  किस  ara  पर  कहा जा  सकता  है  कि  वे  पाकिस्तान  में  i  चाहें  तो  भारत

 के  नागरिक रह  कर  भी  पाकिस्तान  में  रह  सकते  हैं
 ?  wm

 वे  पाकिस्तान  रह

 सकते  होते  तो  एक  बार  उजड़  कर  पाकिस्तान  से  ard  नहीं  |

 मेरा  निवेदन है  fe  इस  समझौते  को  कार्यान्वित करने  से  पूर्वे  इस  ala  की

 आवश्यकता  है  किस
 के

 सम्बन्ध
 में

 जनमत
 लिया  जाए

 मैं
 ने

 एक  संशोधन  उपस्थित

 किया  है  कि  जनता  की  जानने  केलिए  इन  विधेयकों
 को

 प्रचारित  किया  जाना

 ।  श्राम  चुनाव  निकट  ग्रा  रहें  हैं
 ।  नेहरू नून  समझौते  toma  में  लाने  का

 काम  अगर  डेढ़  दोसाल  रोका जा  सकता  है  तो  इन  विधेयकों  को  वैधानिकता

 का  जामा  पहनाने  के काम  को  भी  रोका  जासकता  है  ।  कल  प्रधान  मंत्री जी  ने  बताया

 कि  नेहरू-तून  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कोई  नहीं  कोई

 तिथि  निश्चित  नहीं  है  जिस  के  अस्तगत  यह  समझौता  कार्यान्वित  होता  ही  चाहिये  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  यह  सदन  बड़ी  गलती  इस  सदन  के  प्रति  जनता  ने  जो  विश्वास

 रखा  उस  विश्वास  को  झुटलाया  जाएगा  अगर  महत्वपूर्ण  ताकत  पर
 जनता  को

 राय  जाने  बिना  कोई  फैसला  कर  जाएगा  ।  इसलिए मैं  सदन  से  अपील  कहूंगा

 कि  इन  विधेयकों  को  जनमत  जानने  के  लिये  प्रचारित  करने
 का  जो  मेरा

 संशोधन

 उसको  स्वीकृत  कर  लिया  जाए  |

 श्राचायं  कु पाला नी  )
 :  राज  दो  अत्यन्त  प्रश्नों  के  संबंध  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 एक  प्रश्न  है  हमारी  सरकार  दारा  एक  विदेशी  सरकार  के  साथ  किए  गए  करार  से  संबंघित  अर

 दूसरा  है  उसके  परिणामस्वरूप  संविधान  में  संशोधन  से  संबंघित  ।  प्रजातन्त्र  में  सत्ता  किसी  एक

 ब्यक्ति  के  हाथों  में  केन्द्रित  नद्दी  होती  फिर  हमारा  संविधान  एक  लिखित  संविधान  है  जिसमें

 प्रत्येक  व्यक्ति  की  शक्तियां  सीमित  रखी  गई  केवल  vara  मंत्री  और  मंत्रिमंडल

 की  शक्तियां  ही  सीमित  नहीं  हैं  वरन्  इस  सभा  की  शक्तियां  भी  सीमित  इसलिए  संविधान

 में  संशोधन  की  विधि  भी  ऐसी  कठोर  रखी  गई  है  कि  बराबर  संशोधन  न  किए  जा  सकें  ।  परन्तु

 चूंकि  ara  हमारे  देश  में  जो  दल  सत्तारूढ़  है  उसका  बहुमत  बहुत  airs है  इसलिए  ag  अपने  बहुमत

 का  प्रयोग  ओपन  प्रत्येक  ज  को  उचित  सिद्ध  करने  के  लिए  करता  है  ।  यदि  ऐसी  कार्यवाही जारी

 रहेगी  तो  प्रजातन्त्र केसे  टिक  सकेगा  ?  प्रजातन्त्र  में  विरोधी  पक्ष  का  सरकार  पर  प्रभाव  अवश्य

 होना  चाहिए  सरकार  को  झपने  बहुमत  का  प्रयोग  संविधान  में  बार  बार  परिवर्तन  करने  के

 लिए  नहीं  करना  चाहिए
 ।

 बैलगाड़ी  का  प्रश्न  बहुत  स्पष्ट है  ।  दो  मध्यस्थ  निर्णायक  एक  के  बाद  एक  नियुक्त  किए  गए

 शस तला त्न  oa  wr  हा थे  शौर  उनमें  से  किसी के  भी
 झाग  बेरुबाड़ी  का

 नाल  Tel  NOM  गवा  ना  |  चाहे  पंचाट  में

 मूल  अ्रंग्रेजी में
 में
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 संविधान  विधेयक

 गलती  भी  रही  हो  परन्तु  पंचाट  का  कार्यान्वयन  श्रावदयक  है
 ।  परन्तु  यहां  तो  वह  प्रश्  भी  उत्पन्न  नवदीं

 होता
 |

 इस  मामलें  के  साथ  में  कोई  विवाद  ही  नहीं  या  फिर  भी  सरकार  यह  कहती  है  कि  भारत

 शर  पाकिस्तान  के  बीच  शांति  कायम  क  रने  के  लिए  वह  ब्रावश्यक  था  ।  अराज  को  बेगमबाड़ी  मांगा

 जाता  हे  तो
 कल

 कलकत्ता  की  बारी  भी
 प्रा

 सकती  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जब्र  बेहाली

 का  पहले  कोई  सवाल  नहीं  उठाया  गया  था  तो  अब  हम  ७५ पत  विरोधी  फे  सामने  इस  प्रकार  क्यों

 झुक रहे  हैं  ?

 माननीय प्रधान  मंत्री  कि  कार्यकारी  सरकार को  हूएही  करने  प्राधिकार है  और  उ  तको

 न्यायपालिका  को  निर्दिष्ट  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  परन्तु  बाद  में  जब  वह  मामला

 उच्चतम  न्यायालय  को  निकट  किया  गया  तो  उसने  सर्वे-सम्मति  से  यह  निर्णय  दिया  कि  सरकार

 ने
 ग्रंथि  शक्ति

 का  अतिक्रमण किया  है
 प्रो

 बेरूबाड़ी  के  संबंध  में  विचार  नहीं  किया  जाना  चाहिए

 था  क्योंकि  उसके  संबंध  में  कोई  विवाद  नहीं  था  ।  साथ  ही  सरकार  की  सहूलियत  के  लिए  न्यायालय

 ने  यह  भी  कहा  कि  यह  कार्यवाही  संविधान  में  संशोधन  करके  विधिवत  बनाई  जा  सकती  है  ।  इसी

 लिए  यह  संशोधन  यहां  लाया  गया  है  ।  इसके  द्वारा  केवल  wa  में  ही  नहीं  रन  संविधान

 के  पहले  भ्रनुच्छेद में  भी  परिवर्तन  किया  जा  रहा ह  ।  यदि  हम  जीरो  करने  हैं  तो  प्रधान  मंत्री

 हमारे  सामने  प्रनेक  प्रकार  के  तर्क  पेश  करके  हमें  चुप  कर  देते  हैं  ।  परन्तु खेद  है  कि  रोजी  देशों

 के  आगे  वह  कुछ  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रधान  संतरो  का  ari  केव त  निरोधी  पक्ष

 के  तकों  का  उत्तर  देना  नहीं  है  वरन  उन्हें  यड़  भी  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  हमारे  दुश्मनों  को

 कोई  ऐसा  लाभ  प्रदान  किया  जाए  जिससे  हमें  हानि  पहुंचे  ।

 कल  उन्होंने  कहा  कि  gens  का  हस्तान्तरण  केवल  भारत  के  लिए  ही  श्र्ग्छ्ा  नहीं  है  वरन

 बंगाल  के  लिए  भी  बरच्छा  मेरे  विचार  से  बंगाल  के  संबंघ  में  ऐसा  TA  पर  नमक  छिड़कने

 जैसा  है  ।  सभा  के  बंगाली  कांप्रेसी  सदस्य  बंगाल  में  तो  बेरुवाड़ी  के  हस्तान्तरण  का  विरोध  करते

 हैं  परन्तु  यहां  जाकर  सरकार  का  सेन  करने  लगते  ऐसे  राज्य  के  प्रति  किसी  को  कोई

 सहानुभूति  हा  सकती  इसलिए  यह  कहना  निरोधक  है  बंगाल  का  ध्यान  नहीं  किया

 जाता है

 फिर  यह  cet  उत्पन्न  होता  है  कि  क्या  हमें  इस  करार  को  नहीं  मानना  चाहिए  क्योंकि  जो

 क्षेत्र  पाकिस्तान  को  दिया  जा  रहा  है  उसमें  हिन्दुप्नों  का  बहुमत  है
 ?

 वे  एक  बार  पाकिस्तान

 छोड़ चुके  हैं  फिर  उसे  कैसे  पसंद  कर  सकते  हैं  ?
 मैँ  समझता हूं  कि  यह  सभा  सरकार  का  विरोध  करने

 में  सबंधा  समर्थ  है  परन्तु  दुर्भाग्यवश  विरोधी  पक्ष  के  पास  वैसा  करने  की  शक्ति  नही ंहू
 ।  इसके

 अतिरिक्त  यदि  हम  इस  करार  को  नहीं  मानेंगे  तो  पाकिस्तान को  शिकायत  करने का  मौका  मिलेगा

 और  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  हमारी  बात  का  गलत
 ग्य

 लगाया  जाएगा
 ।  अतः  हमें इस  करार  का

 पालन  करना  ही  होगा  ।  परन्तु  TAA  भारत  ae  पाकिस्तान  के  बीच  शांति  नहीं  रह  सकेगी

 जेसी  की  भ्राता  की  जा  रही  है  ।

 अंत  में  में  यही  कहूंगा  कि  सरकार  के  लिए  झपने  बहुमत  के  बल  पर  संविधान  में
 बारबार  परिवर्तन

 करना उचित  नहीं  है  ।  ऐसा  करने  से  संविधान  की  भावना  का  उल्लंघन  होता  है
 ।

 परन्तु  खेद  है  कि

 सरकार  का  इतना  बहुमत  है  कि  वह  श्रावक  मत  प्राप्त  कर  सकती  है
 ।  इसके  ग्र ति रिक्त  यह

 करार  भारत  शौर  पाकिस्तान  के  बीच  शांति  नहीं  रख  सकेगा  |  में  समझता  हूं  कि  जब  यह  बातचीत



 २६  १८८२  हरजीत  राज्यक्षेत्र  विधेयक  ar  ३१७५

 संविधान  विधेयक

 हुई  थी  तो  किसी  कानूनी  जानकार  को  उसमें  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  था  ।  में  आशा  करता  हूं

 कि  सरकार  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  जल्दबाज़ी  नहीं  करेगी  प्रौढ़  हमसे  संविधान  में  ब्रश  परिवहन

 करने  के  लिए  नहीं  कहा  जाएगा  |

 अनास  जोर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कुर  :  में  आपका  झोर  प्रधान

 मंत्री  का  weed  ऑ्राभारी  हु  कि  मुझे  बंगाल  के  एक  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  वालें  सदस्य

 की  हैसियत  से  बोलने  की  श्रीमती  दी  गई  है  ।

 हमें  अपनी  स्वतंत्रता  का  बड़ा  भारी  मू  न्य  चुकाना  पड़ा  था  क्योंकि  हमारी  मत  सुनी  खंडित

 हो  गई  थी  ।  वेसे  तो  पंजाब  और  बंगाल  दोनों  को
 ०

 ही  क्या  लगा  परन्तु  उन  दोनों  में  भी  बंगाल  की

 हानि  aire  रही  है  क्योंकि  पंजाब  में  जो  जन  कौर  घन  की  क्षति  हुई  थी  Gaal  वहां  के  मुसलमानों

 के  निष्क्रमण  के  परिणामस्वरूप  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  से  कुछ  क्षतिपूर्ति  हो  गई  थी  परन्तु  जहां  तक

 बंगाल  का  संबंध  है  वहां  इस  प्रकार  का  कोई  निष्क्रमण  नहीं  gar  ।  पाकिस्तान  से  लगभग  ६०

 लाख  हिन्दु प्र ों  को  भारत  पड़ा  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  पश्चिमी  बंगाल  से  ६००  मुसलमान

 भी  पाकिस्तान नहीं  गए  हैं  ।  यही  नहीं  जितने  गए  भी  ये  वें  भी  शीघ्र  लौट  कर  शझा  गए  ।  इससे

 बंगाल  के  लिए  एक  बड़ी  भारी  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  स्त  बंगाल  का  घाव  बड़ा  गम्भीर

 है  तथा  वह  प्रमी  तक  भर  नहीं  सका है

 जहां  तक  अविभाजित  बं  पाल  के  भारत  और  पाकिस्तान  में  विभाजन  का  संबंध  वह  अनेक

 क्षेत्रों  में  अत्यन्त  कृत्रिम  रहा  है  ।  कहीं  कहीं  तो  ऐसा  gar  है  कि  एक  मकान  का  TAT  भाग  पाकिस्

 में  चला  गया  है  प्रौर  भ्राता  भारत  में  रह  गया  है  ।  इस  प्रकार की  स्थिति  से  अनेक  कठिनाइयां

 उत्पन्न होती  यदि  उस क्षेत्र में  कोई  साधारण  सी  चोरी  भी  हो  जाती  हे  तो  वह  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय समस्या  बत  जाती  है  ।  इसलिए  हमारे  प्रशासन  के  लिए  पाकिस्तान  के  लिए  भी

 बड़ी  कठिनाई  उत्पन्न  हो  जाती  है  |

 इन  कठिनाइयों  को  हल  करन  के  लिए  कुछ  समय  पुर्व  हमारे  प्रधान  मंत्री  कौर  श्री  फीरोज

 खां  नून  के  बीच  बातचीत  हुई  थी  श्र  तत्र  से  अनेक  बार  इस  प्रकार  की  बातचीत  हो  चुकी  है  कौर

 ||
 कुछ  करार  किए  गए  हैं  ।  वर्तमान  करार  में  एक  पद  बेरुबाड़ी  यूनियन  संख्या  १२  के  संबंघ  में  है

 जो  विधेयक  माननीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  पेश  किये  गए  वे  उन  समस्त  करारों  पर  were  हैं

 जो  १०  QeUG  से  लेकर  प्रभी  तक  हुए  हैं  ।  मैं  अपनी  बात  केवल  बेरुबाड़ी  यूनियन  संख्या

 १२  तक  ही  सीमित  रखूंगा  |

 प्रधान  मंत्री  ने  कल  झ्र पने  भाषण  में  इस  संबंध  में  एक  विचित्र  कठिनाई  क  निर्देश  किया

 था
 ।  इस  प्रदान  के  चार  पहलू  हैं

 :
 राजनैतिक

 तौर
 मानवीय

 ।  मैं  केवल
 afer  a  मानवीय  पहलुओं  का  निर्देश  करूंगा  ।  प्रधान  मंत्री

 ने
 कल  समावृत्त  बस्तियों  की  कठिनाइयों

 का  निर्देश
 किया  था  ।  हमारे कुछ  राज्य  क्षेत्र  पूर्वी  बंगाल  में  फैले  हुए  हैं  ae  उनके  कुछ

 राज्य  क्षेत्र

 हमारे  भाग  में  फैले  हुए  हैं  यद्यपि  उनका  wae  छोटा  है  ।  हमारी  समावृत  बस्तियों  का
 कुल

 क्षेत्र

 फल  लगभग  RE coe  एकड  है शौर  पाकिस्तानी  समाप्त त
 बस्तियों  का  क्षेत्रफल  लगभग  १२,०००

 एकड़  walt  हमारी  समावात  बस्तियों  का  क्षेत्र
 फल  ७००० एकड़  ज्यादा  है  |

 इन  समावृत  बस्तियों  का  प्रशासन  हमारे  प्रशासन  के  लिए  एक  भयंकर  सरहद  है  ।.  इनमें

 व
 से  कुछ  बस्तियां  तो  बहुत  छोटी  हैं  जिनमें  केवल

 दो
 तीन  मकान  हैं

 ।  हम व

 मिल  अंग्रेजी  में
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 संविधान  संश/धन )  विधेयक

 [  श्री  अनिल  कण  चन्दा ]

 पाते  हमें  पाकिस्तानी  csr  क्षेत्र  में  होकर  गुजरना  पड़ता  है  ।  राशनिंग  के  दिनों

 में  भी  हम  वहां  मिट्टी  का  ते  वीपी या  कपड़ा  नहीं  पहुंचा सके  ।  वास्तव में  यहां  के  लोगों  जो

 सभी  हिन्दु  हमारे  प्रधान  के  लाभ  प्राप्त  नहीं  हम  उतकों  कानूनत  तोड़ी  वालों

 से  सुरक्षा  भी  नहीं  प्रदान  कर  सके  यदि  वहां  कोई  चोरी  या  इको  होतो  है  तो  पुनीत  को  वहां

 पहुंच  कर  जांच  करने  में  महीनों  ड्रग  जाते  हैं  क्योंकि  पाकिस्तानी
 क्षेत्र  से  गुजरने  के  लिए  पाकिस्तान

 की  प्रस्तुति  लेनी  पड़ती है  ।

 मुझे  याद  है  कि  जब  में  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  था  तो  वहां  के  लोगों  की  ae  से  बड़ी

 करुणापूर्ण  अपीलें  करती  थीं  ।  हमने  उनकी  कठिनाई को  दूर  करने  के  लिए  ww  बार

 पाकिस्तान  से  भ्र दला बदली  की  लिखापढ़ी  भी  की  है  परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  एक  तो  हमारा

 क्षेत्र  ७०००  एकड़  अधिक  है  दूसरे  पाकिस्तानी  समावृत  बस्तियां  ऐसे  क्षेत्रों में  जहां

 मुसलमानों की  ही  अधिक  है
 ।

 इसलिए  पाकिस्तानी समावात  बस्तियों
 के

 मुसलमान  नागरिक

 अपने  मुख्य  देश
 को

 झ्रासानी  से  जा  सकते  हैं
 ।

 परन्तु  जहां  तक  हमारी  समावृत्त  बस्तियों  का

 सम्बन्ध  वहां  के  सब  लोग  हिन्दू  हैं  जो  चारों  कौर  पाकिस्तान  के  मुसलमानों  से  घिरे  हुए  हैं जिनका

 उनके  प्रति  व्यवहार  मित्रतापूर्ण  नहीं  है  ।  उनके  लिए  हमारे  प्रशासन  से  सम्बन्ध  स्थापित  करना

 असंभव  है
 ।

 इस  प्रकार  इन  समावात  बस्तियों  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  की  स्थिति  अधिक  प्रगति

 है  ।  वे  कहते  थे  कि  एक  दसरे  की  समावृत  बस्तियों  का  सामूहिक  श्रमदान-प्रदान  होना  चाहिए  ।

 परन्तु  हम  चाहते  थे  कि  हमें  मगर  ७  ०००
 एकड़  अधिक  क्षेत्र  के  लिए  कुछ  प्रतिकर  दिया  जाये

 ।
 वे

 इसके  लिए  तैयार  नहीं  थे  ।  हाल  मे ंइस  १०  284.0  के  करार  के  अन्तर्गत  हमने  इन  समावात

 बस्तियों  के  सामूहिक  झ्रादान  प्रदान  को  स्वीकार  कर  है  ।  परन्तु  हमें  पति
 ७०००

 एकड़

 भूमि  के  चले  जाने  का  दुख  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि  हम  उनका  प्रयास  करने  में  श्रीसंथ  ये
 ।

 उसके  पाकिस्तान  में  चले  जाने  से  वहां  के  लोगों  को  प्रशासन  के  लाभ  तो  मिल  सकेंगे
 ।

 फिर
 मैं  खुबानी  पर  भ्राता  हूं  जो  क्षेत्र  कि  हमारे  कब्जे  में  हैऔर  हमारी  राय  में  हमारे

 ही  राज्य-क्षेत्र  में  जाता  है  ।  हम  समझते  हैं  कि  हिली  क्षेत्र  भी  हमारा  है  ।  परन्तु  इन  दोनों
 को  ही

 पाकिस्तान गप  बताता  है
 ।  १०  १९५८  के  करार  द्वारा  पाकिस्तान  ने  हिली  पर  भ्र पना

 दावा  छोड़  दिया  है  भ्र  हम  ने  को  ५०:  ५०  के  प्राकार  पर  विभाजित  करने  का  निर्णय

 किया है
 ।  यह  कोई  न्यायिक  घोषणा  नहीं  है  जिसमें  प्रत्येक  तथ्य  को  न्याय

 की
 तुला  पर  तोला  गया  हो

 बरस  कार्यकारिणी  सरकार  का  बन्दोबस्त  है  ताकि  सीमान्त  की  कठिनाइयों  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 हम  दोनों
 को

 अपने  अपने  सीमान्त ों  का  सही  पता  चल  जायेगा a  साथ  ही  डर्कतियां  तथा

 कठिनाइयां
 भी

 दूर  हो  जायेंगी  |  जैसाकि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  यह  एक  समग्र
 समझोते  का

 है  भर  हमें  उसको  उसी  रूप  में  स्वीकार  करना  चाहिए  |

 इस  करार  के  परिणामस्वरूप हम  नपना  ४.  ३५७  वर्ग  मील  अथवा  २८००
 एकड़

 एसयू-क्षेत्र

 खो  रहे  १६५१  की
 जनसंख्या  के  प्रनंसा च्झ  उसकी  जनसंख्या  ६०००  है  ।

 उनमें  सलमान

 बहुत  कम  हैं  प्रौढ़  सभी  हिन्दू  हैं  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  हाल  के  प्रनमान च्े  के  अनुसार

 बेरुबाड़ी  प्रिय  संख्या  १२  की  जनसंख्या  लगभग  १२,०००  है  |  इसलिए  ATAT  ६०००  व्यक्ति

 प्रभावित  होंगे  जिनमें  से  अधिकांश  शरणार्थी  हैं  जो  उस  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  छोड़  कर  झरा  बसे  थे
 ।

 उनकी  स्थिति  भ्रत्यन्त  दयनीय  है  att  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  प्रति  प्रत्येक  व्यक्ति
 को

 सहानुभूति

 दोगी  ।  प्रधान  मंत्री  को  भी  अन्य  लोगों  से  कम  सहानुभूति  नही ंहै
 ।  यह  ठीक है

 बेरुबाड़ी

 सम्बन्धी  करार  ठीक  नहीं  है  परन्तु  जिस  तरीके  से  वह  किया  गया  है  उसमें  कोई
 की

 बात  नहीं
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 है  ।  इसलिए  विरोधी  पक्ष  के  नेताओं
 की

 बातें  सुन  कर  मुझे  बहुत  आाइचयें  sa  ।  जहां  तक  साम्यवादी

 का  सम्बन्ध  है  पता  नहीं  वे  किस  मुह  से  प्रधान  मंत्री  का  विरोध  कर  रहे  हैं  जब  कि  चीन  द्वारा

 हमारे  हजारों at  मील  राज्य-क्षेत्र  पर  कब्जा  fet
 जाने  के  समय  उन्होंने  अपनी मौन  स्वीकृति

 देदी थी ?

 इस  सम्बन्ध  में  मुझे  एक  बात  की  याद  झरा  रही  है
 ।

 जब  मैं  एक  प्रतिनिधिमण्डल  के  नेता

 के  रूप  में  चीन  गया  था  तो  वहां  सभी  लोगों  ने  भारत  के  प्रति  भ्रत्यपघिक  मैत्री  भावना  प्रकट  की

 थी  ।  उन्होंने कहा  था  कि  हम  अपनी  मैत्री  से  हिमालय  को  हटा  देंगे  ।  उस  समय  मेँ  इस  बात  को

 ठीक  तरह  नहीं  समझा  था  कि  हिमालय  को  हटाने  का  क्या  तात्पर्य  है  ।

 माननीय  श्री  मुकर्जी  ने  कहा  कि  क्या  हमारे  नागरिक  निर्जीव  हैं  जिन्हें  प्रधान  मंत्री  अपनी

 इच्छानुसार एक  राज्य  से  दूसरे  में  फेक  दें  ?  उन्होंने  इतिहास  का  सहारा  लेकर  १८१४  का  निर्देश

 किया  जबकि  ज़ार  अलेक्जेंडर  श्रादि  ने  योरप  के  नक्शे  का  नवनिर्माण  किया  था  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  वह  इतनी  दूर  क्यों  जाते  हैं  स्टालिन  को  ही  क्यों  नहीं  ले  लेते  ।  जब  स्टालिन  ने

 पूर्वी  योरप  के  नक्शे  को  बदला  था
 तो

 क्या  लिथुएनिया  कौर  पोलैंड  की  जनता

 से  कोई  गरिमा  किया  था  ?

 इस  के  बाद  मैं  बेरुवाड़ी  के  लोगों  के  प्रशन  पर  भ्राता  हं  जिनको  इस  करार  के  परिणामस्वरूप

 पाकिस्तान  जाना  होगा  क्योंकि  हमारा  यह  wie  है  कि  पाकिस्तान  में  हिन्दुप्नों  के  लिए

 पुर्वक  रहना  सम्भव  नहीं  है  ।  इसलिए  हमें  उन  ६०००  लोगों  के  पुनर्वास  का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  |

 हमें  २८००  एकड़  राज्य-क्षेत्र के  जाने  का  उतना  दुख  नहीं  है  जितनी कि  इन  ६०००  हिन्दुओं के

 भाग्य  की  चिन्ता  है  जिन्हें  we  दूसरी  बार  प्रपने  घरों  से  उखड़ना  होगा  ।  हमें  उनके  इसी  देना  में

 area  पुनर्वास  के  लिए  प्रत्येक  सुविधा  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए

 इस  सम्बन्ध में  में  कुछ  सुझाव  माननीय
 प्रधान

 मंत्री
 को

 देना  चाहता  हूं
 ।

 ये  ६०००  लोग

 मोटे  तौर  से  १०००  परिवारों  में  विभाजित  होंगे  ।  मेँ  समझता  हुं  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  जनसंख्या

 भ्रधघिक होने पर भी होने  पर  भी  १०००  परिवारों  का  बसाया  जाना  असंभव  नहीं  है  ।  फिर  भी  मेरी  अपनी

 राय  यह  है  कि  वे  दंडकारण्य  अथवा  में  जाकर  बस  जायें  क्योंकि  मैं  समझता  हुं  कि  wa  वह

 समय  at  गया  है  कि  हम  बंगालियों  को  अरपना  प्रान्त  छोड़  कर  अन्य  भागों  में  बसना  चाहिए  । हमें

 कुछ  भागों  में  बुरे  प्रभुत्व  हुए  हैं  परन्तु फिर  भी  इस  विशाल  देश  में  ऐसे  क्षेत्र  भी  हैं  जहां  बंगालियों

 का  स्वागत होगा  ।

 यदि  ये  १०००  परिवार  अपनी  इच्छा  से  श्रण्डमान  या  दंडकारण्य  जाने  को  तैयार  न  हों  तो

 हमें  उनके  wea  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  बसाने  के  काय  को  सर्वाधिक  अधिमान्यता  देनी  चाहिए ।

 जलपाईगुड़ी  जिले  जिसमें  भ्राता  लगभग  २००  चाय  के  बाग  हैं  झर  प्रत्येक  बाग  के

 साथ  भावी  विस्तार  के  लिए  कुछ  कमी  रखी  जाती  है
 ।

 मैं  चाय  की  खेती  के  राष्ट्रीय  महत्व  को

 समझता  हुं  क्योंकि  उससे  विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति होती  है  न्य  फिर  भी  में  यह  कहूंगा  कि  प्रत्येक

 बाग  में  ५  परिवार  बसाने  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  बागों  के  मालिक

 उनको  बसाने  में  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  करेंगे  क्योंकि  उन्हें  श्रघिकाधघिक  २५  एकड़  भूमि  देनी  पड़ेगी  ।

 यदि  झ्ावइ्यकता  पड़े  तो  विधान  बना  कर  भी  उन्हें  पांच  परिवारों  को  जगह  देने  के  लिए  बाध्य  किया  जा

 सकता है  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  के  विकास
 पर

 जो
 धन

 ज  किया

 था  वह  हमारी  सरकार
 को

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार
 को

 देना  चाहिए  क्योंकि  जब  दोनों  प्रधान  मंत्रियों
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 संविधान  विधेयक

 [  श्री  अनिल  ao  चन्दा  |

 ने  करार  किया  था  तो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  परामर्श  नहीं  किया  गया  था  ।  वह  राशि  लगभग

 ३  या
 ४

 लास  रूपये  के  होगी  इसलिए  हमारे  ऊपर  भार  भी  ates  नहीं  पड़ेगा  ।  मैं  oe  करता

 हूं  कि  वित्त  मंत्री  इस  राशि  के  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  भुगतान  में  कोई  शभ्रापत्ति  नहीं  करेंगे  ।

 तीसरी बात  यह  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  पुनर्वास  मंत्री  श्री  पी०  सी०  सेन  को

 तुरन्त  कुछ  विश्वस्त  सामाजिक  कार्यकर्ताओं
 को

 लेकर  उस  क्षेत्र  का  दौरा  करना  चाहिए  |  उन्हें  घर-घर

 जाकर  लोगों  को  इस  करार  का  इतिहास  समझाना  चाहिए  atk  यह  भी  बताना  चाहिए  कि  उनके

 पुनर्वास  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  है
 |

 सामान्य  निर्वाचन  aa  दूर  नहीं  हैं  इसलिए  राजनैतिक दल

 इसका  अ्रनचित  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  प्रभी  समय  है  कि  हम  स्थिति  को  संभाल  लें  |

 mat  में  में  कुछ  शब्द  पाकिस्तानी  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  ।  प्रेसीडेण्ट  aye

 भारत  के  साथ  मित्रता  की  बात  तो  बहुत  करते  हैं  परन्तु  उन्होंने  बेरूबाड़ी  के  बदले  में  दिये  जाने

 वाले  वैकल्पिक  क्षेत्रों  के  सुझाव  ठुकरा  कर  हमारी  सारी  श्राद्या्ओों  पर  पानी  फेर  दिया  है
 ।

 बेरुबाड़ी  का  पाकिस्तान  के  लिए  कोई  महत्व  नहीं  है  क्योंकि  वहां  न  खनिज  हैं  प्रौढ़  न  wey  कोई

 विशेष  बात  है  ।  यदि  वहां  वास्तव  में  भारत  के  मैत्री  के  इच्छुक  थे  तो  वह  वर्का  पक  क्षेत्र  स्वीकार

 कर  सकते  थे
 ।

 यह  बात  हम
 कभी

 नहीं  भूल  सकते  हैं
 |

 डा०  कृष्गध्वामी  :  ये  विधेयक  हमारी  सरकार  are  पाकिस्तान के  बीच

 हुए  करार  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  पुरःस्थापित  किये  गये  हैं
 ।

 चूंकि  इस  करार  के
 स्वरूप  बहुत  से  लोगों  को  अपने  घरबार  छोड़ने  होंगे  इसलिए  पश्चिमी  बंगाल  के  लोग  इरा  मामलें

 में  बहुत  भावक  हो  गये  हैं  ।

 इस  करार  के  दो  भाग  हैं  :  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  का  भद्रजन  ग्रोवर  कुछ  राज्य क्षेत्रों का  हस्तान्तरण  |

 तक  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  किसी  प्रकार  के  संशोधन  की  अ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 परन्तु  राज्यक्षेत्र  के  हस्तान्तरण  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करना  होगा  ।  यह  दो  तरीकों  से

 किया  जा  सकता  है  ।  एक  तरीका  तो  यह  है  कि  संविधान  की  अनुसूची  में  संशोधन  किया  जाये

 जिसमें  विभिन्न  राज्यों के  राज्यक्षेत्रों की  व्याख्या  की  गई  है  ।  उसमें  से  उन  भागों  को  निकाल

 देना  होगा  जो  पाकिस्तान  को  दिये  जा  रहे  हैं  ।  दूसरा  तरीका  है  अनुच्छेद  ३  में  संशोधन  करके

 संसद  को  राज्यक्षेत्र  देने  की  ala  प्रदान  करना  |  ऐसा  करना  ठीक  नहीं  होगा  क्योंकि

 संसार  के  किसी  भी  संविधान में  राज्यक्षेत्र  के  हस्तान्तरण  के  लिए  उपबन्ध  नहीं  किया  जाता  है  ।

 इसलिए  हम  पहला  तरीका  ही  भ्र पना  रहे  हैं  कौर  जो  संशोधन  विधेयक  पेदा  किया  गया  है  उसमें

 संविधान
 की

 भ्रनुसूची  १  में  संशोधन  का  उपबन्ध  है  ।

 जब  हम  झपना  राज्यक्षेत्र  किसी  seq  देवा  को  देते  हैं  तो  उसके  सम्बन्ध  देश  में  भावना

 उत्पन्न  होना  बहुत  स्वाभाविक  है  ।  रत  इस  मामले  में  यह  भावुकता  कुछ  alas  उत्पन्न  हुई  है

 क्योंकि  एक  ऐसे  राज्य  का  भूभाग  दिया  जा  रहा  है  जो  स्वतंत्रता  का  पहले
 भी

 काफी  मृत्य  दे  चुका

 है  we  हमें  यह  महसुस  करना  चाहिए  उस  क्षेत्र  के  लोग
 एक

 बार  प्रिये  घरों  से  उजड़  चुके  हैं
 प्रौढ़

 उन्हें पुनः  नई  जगह  में  बसना  होगा  ।  यह  मामला  ऐसा  है  जिसके  सम्बन्ध  में  केवल  सरकार  की  ही

 नहीं  वरन्  संसद  की
 भी

 विशेष  जिम्मेदारी  होनी  चाहिए
 ।

 यह  एक  मानवीय
 घरन

 है
 नौ

 उसके

 ता  कहे  हा  काग  mel  है

 फ

 हग  Fee  Sais  के

 eat  ह

 दाला

 गर
 0]

 मिल  wish  में
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 संविधान  संश/घन )  विधेयक

 विचार  करेंगे  |  वास्तव  में  हमें  समस्त  बंगाल  की  समस्याओं पर  विचार  करना  चाहिए

 श्र  योजना  प्रयोग  पर  कुछ  जोर  डालना  चाहिए  कि  वह  नये  सिरे  से  उस  राज्य  की  विशेष

 स्थिति  पर  विचार  करे  ote  हमें  यह  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  बंगाल  को  विशेष  सुविधायें  दी  जायें
 |

 इसके  बाद  हमें  यह  विचार  करना  चाहिए  fe  क्या  यह  कहना  ठीक  है  कि  यह  करार  ठीक

 नहीं  है  इसका  समर्थन  करने  का  केवल  यह  कारण  है  कि  वह  एक  ग्रत्तर्राष्ट्रीय  करार  है  ग्रोवर

 उसको
 न

 मानना  संसद्  के  लिए  ठीक  नहीं  यह  कहना  है  तो  ठीक  परन्तु  साथ  ही  हमें  यह

 भी  महसुस  करना  चाहिए  कि  ये  करार  सीमान्त  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  किए  गए  हैं  ।

 जिन  राज्य  क्षेत्रों  का  आदानप्रदान  किया  जा  रहा  है  वे  अधिकांश  में  समाप्त  बस्तियां  हैं  जिनके

 कारण  हमेशा  झगड़े  उत्पन्न  होते  रहते  हैं  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  हमें  राज्य  क्षेत्र

 के  बदले  में  कुछ  कम  भाग  मिला  है  ।  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  यदि  थोड़ा  सा  राज्य  क्षेत्र

 खोकर  झगड़े  दूर  हो  सकते  हैं  तो  वह  बहुत  प्रगति  बात  है
 ।

 वास्तव  में  बैलगाड़ी  का  हस्तान्तरण इसी

 विचार  से  किया  जा  रहा  है  ।  इस  दृष्टि  से  बेरुबाड़ी  का  हस्तान्तरण  रोका  नहीं  जा  सकता  है

 यद्यपि  उसके  परिणामस्वरूप  हमें  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  परन्तु  इसके  अ्रतिरिक्त

 अन्य  कोई  तरीका  ही  नहीं  है  जिससे  दोनों  देशों  के  बीच  शांति  रह  सके  ।  इसलिए मे  यही  कहूंगा

 कि  यह  एक  sala  करार  है  इसलिए  संसद  को  उसका  समर्थन  अवश्य  करना  चाहिए  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  जो  यह  एग्रीमेंट  eat

 है  जिस  के  नतीजे  के  तौर  पर  पंजाब  का  कुछ  इलाका  पाकिस्तान  में  जाना  है  और  पाकिस्तान

 का
 कुछ  इलाका  भारत  में  आना  उसके  सम्बन्ध  में  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  |  पंजाब  के

 और  वहां  की  सरकार इस  एग्रीमेंट  पर  खश  है  इसको  वैलकम  करती  है  |

 are  जानते  ही  हैं  कि  पिछले  दस  बारह  सालों  में  पंजाब  के  बोर  चाहे  वह  फीरोजपुर

 का  चाहे  अमृतसर का  चाहे  गुरदासपुर  का  हो  कई  बार  गोलियां  चलती  रही  कई  बार  हमले

 होते  रहे  मवेशी  उठा  कर  पाकिस्तान  में  ले  जाते  रहे  हैं  जिन  को  वापिस  नहीं  किया  गया  है  |

 इन  एपग्रीमेंट्स  का  एक  नतीजा  यह  निकला  है  कि  कम  से  कम  वहां  कुछ  शरमन  gat  कुछ  शान्ति

 हुई है
 ।  श्राप  जानते  ही  हैं  कि  {ist  के  दोनों  तरफ  बहादुर  मजबूत  भ्रामक  रहते  हैं  ।

 जहां  पर  ऐसा  हो  वहां  पर  यही  बेहतर  हो  सकता  है  कि  इस  किस्म का  कोई  एग्रीमेंट  कर  दिया

 कोई  समझौता  कर  लिया  जाए  ताकि  इस  तरह  की  बातें  न  होने  पायें  ।  जब से  यह  समझौता

 garg  उसके  बाद
 से

 में  यह  कहू  सकता  हूं  कि  वहां  बहुत  कम  हमले  नेगी  कोई  वारदाते

 हुई  भी  हैं  तो  वे  जाती  दुश्मनी  की  बिना  पर  हुई  हैं  या  जो  स्मगलर  उनके  खिलाफ  कार्रवाई  जो

 की  जाती  वह  की  गई  है  ।  शाए  दिन  जो  वारदातें  हुआ  करती  वे  अरब  नहीं हो  रही  हैं

 झर  टर्न  बोडर  पर  काफी  हद  तक  शान्ति  है  ।

 जहां  तक  डिसप्यूट्स का  सम्बन्ध  अमृतसर  में  दो  जगहों  पर  वह  था  ।  वह  कोई  बड़ा  डिसप्यूट

 नहीं था  ।  जगह  हिन्दुस्तान  ने  २३९  एकड़  के  करीब
 लेना  मान  लिया  है  दूसरी  जगह

 परं

 yo  एकड़  के  करीब  देना  मान  लिया  है  |

 दूसरा  डिसप्यूट  फीरोजपुर  के  कुछ  इलाके  के  बारे  में  था  ।  वहां पर  एक  हुसैनीवाला  का

 डिसप्यूट  था  alt  उसके  बारे
 में

 हमें  पहले  ही  इल्म  था  कि  जो  हुसैनी वाला  की  ज़मीन  वह

 फिरोजपुर  डिस्ट्रिकट  का  हिस्सा  है  रेडक्लिफ  एवो  के  मुताबिक  भी  हिन्दुस्तान '@  Sve  |  में  ही  है
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 इकबाल

 वाला  हैड वक् सें  पर  ग्राज से कोई से  कोई  २८-३०  वर्ष  पहले  सरदार  भगत  सिंह  जी  at  get  लाई  गई  थी

 वहां  पर  उनका  प्रति  संस्कार  किया  गया  था
 ।  वर  जगह  जहां  यह  संस्कार किया  गया  था

 हिन्दुस्तान में  है  ।
 उस

 जगह  पर  हर  साल  लोग  दरपन  बहादुर  शहीद  को  श्रद्धांजलि  अर्पित  करने

 के  लिए  जमा  gar  करते  थे  लेकिन  इन  पिछने  तेरह  वर्षों  में  वे  ऐसा  नहीं  कर  सके  थे  ।  इमोशनली

 पंजाब  के  लोग  प्राम  तौर  पर  हिन्दुस्तान  के  लोग  चाहते  थे  कि  वह  एरिया  हिन्दुस्तान में  झरा

 जाए  उस  एरिया  के  ,  लोग  हमेशा  ही  सरदार  भगत  सिंह  को  अपनी  श्रद्धांजलि  afer  करने  के

 लिए  बैसाखी के  रोज़  जमा  gar  करत ेथे
 ।

 उनकी  यादगार  में  वहां  के  लोग  एक  मैमोरियल  खड़ा

 करना  चाहते  हैं  कौर  इस  काम  में  पंजाब  सरकार  गवर्नमेंट  साफ  इंडिया  शायद  सहायता  दे  ।

 इस  वास्ते  में  समझता  हुं  कि  साइकोलॉजिकल  att  इमोशनली  भी  उस  एरिया  को  हिन्दुस्तान  को

 लेना  चाहियें  था  ।  ara  हु वैनी वाला  के  हेडवर्क्स  पर  जो  फैसला  gare  जोकि  उसके  मुताबिक

 fo, 3y  मील  का  इलाका  हिन्दुस्तान  में  जाएगा  वह  वही  इलाका  है  जो  फीरोजपुर  का

 हिस्सा  ।
 वहां  से  पाकिस्तान  के  झादमी  पीछे  हट  जायेंगे  जो  कि  बहुत  खुशी  की  बात  है  कौर  में

 इसका  स्वागत करता  हूं  ।

 पोंटगुमरी  लोडर  पर
 भी

 कुछ  डिसप्यूट  था  wk  वह  सतलुज  दरिया  के

 कोर्स  को  ले  कर  खड़ा  हु ग्रा था  ।  सतलुज  के  दस  तरफ  हिन्दुस्तान  की  मिलिटरी  झ्र  पी०  ए०  पी०  थी

 लोग  घर  बेठ  हुए  सतलुज  के  उस  पार  पाकिस्तान  का  कब्ज  था  ।  लेकिन  अब  जो

 बाइंडरो  बनेगी  वह  डिस्ट्रिक्ट  की  बाउंडरीज़  को  प्राकार  मान

 कर  बनेगी  ।
 शर  इस  बाउंडरी  के  बनने  के  बाद  कुछ  गांव  उधर  जायेंगे  शर  कुछ  गांव  इधर

 ग्राहक  ्र  इन  गांवों  के  आते  जाने  से  सारे  पंजाब  में  तकरीबन  १४५००  फैमिली  डिस् लो केट  होंगी  ।

 फिरोजपुर  डिस्ट्रिकट  में  कोई  ७३५  फैमिली  डिस्लोकेट  होंगी  ।  मैँ  यह  मानता  हूं  कि  २४,०००  एकड़

 के  करीब  हिन्दुस्तान  की  जमीन  पाकिस्तान  को  जानी  है  प्रौढ़  ५१,०००  एकड ़के  करीब  जगह

 पाकिस्तान  से  हिन्दुस्तान को  लेनी  है  ।  लेकिन  जो  हिस्सा  हम  को  लेना  है  वह  बंजर  है  श्र

 गवर्नमेंट  श्राफ
 इंडिचा  का  फर्ज  है  कि  वहां  के  लोगों को  सेटल  करे  ।  हम  ने  जो  फैसले  किये हैं

 उन

 के  मुताबिक  बाप  उन  को  जमीन  दे  दें
 ।

 वे  उस  को  खुशी  से  स्वीकार  करने  भर
 न

 fas

 खुशो  पे  स्वीकार  करेंगे  बल्कि  उस  का  सेन  भी  करेंगे  उन  के  गांवों  में  गया  ga  वहां
 जा  कर

 मैंने
 यही  समझा है  wil  में  पने  अपोजिशन  वाले  भाइयों  की  बातें  सुन  रहा  था  ।  व/जपेंयी

 साहब  ने  कहा  कि  वहां  के  भ्रांतियों  की  राय  ली  जानी  चाहिये  ।  मैं  उन  से  इतना  ही  चाहता

 ह  कि  उत  आदमियों  की  राय  न  सिफ  इस  के  हक  में  है  कि  जो  han  हिन्दुस्तान
 आर

 पाकिस्तान  के  बीच  gar  है  वह  एक  बेहतरीन  फैसला  बल्कि  वह  लोग  उस  फैसले  पर  चलते  हुए

 हमारे  प्रधान  मंत्री  श्र  हिन्दुस्तान  की  सरकार  के  कहने  पर  झपने  अपने  घरों  से  दुबारा  उठने
 के

 लिये  तैयार  हैं  att  खुशी  से  वे  इस  बात  को  कबूल  करते  हैं  मझ से  तो  वह  यह  कहने  लगे
 कि

 वे  इस  मोके
 को  सेलेब्रेटी करेंगे  ।  मैं  बहुत  खुशी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  art

 भी
 हिन्दुस्तान

 में

 शस  लोग  हैं  जो  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  के  फैसलों  पर  श्र  गवर्नमेंट  ars  इंडिया  के
 फैसलों  पर  अपना

 सब  कुछ  कुर्बान  कर  सकते  शर  हमारे  पोज़ीशन वाले  भाई  चाहे  कुछ  भी  कहें  वहां  के  लोग

 इस  फैसले  को  खुशी  से  कबूल  करते  हैं  ।

 इस  सिलसिले  में  वहां  के  लोगों
 की

 बहुत
 at

 serra  हैं
 ।

 बहुत  से  गांव  ऐसे  हैं  जो  दरिया

 के
 इधर

 भाने  वाले  हैं  और  बहुत  से  गांव
 जो

 दरिया  के  इस  तरफ  थे  वे
 पाकिस्तान

 को
 जाने  वाले

 हिन्दुस्तान  की  जो  जमीन  थी  वह  बड़ी  फर्टाइल  थी  ।  इस  लिये  जिन  लोगों  की  जमीन  उधर
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 जायेगी  उन  के  बड़े  बड़े  मसले  हैं  ।  मेरा  गवर्नमेंट  श्राफ  इंडिया  से  यही  कहना  है  कि  उन  AN

 के  लिये  गवर्नमेंट  ore  इंडिया  को  कुछ  न  कुछ  एनैक्टमेंट  करना  चाहिये  ।  पिछले दिन  तक  एक

 जगह  ऐसी  थी  जिस  पर  हिन्दुस्तान  का  कब्जा  था  लेकिन  रेडक्लिफ  tare  के  मुताबिक  वह

 पाकिस्तान के  eat  थी  ।  वहां  एक  कत्ल  पर  कुछ  लीगल  प्वाइंट्स  पैदा  हुए  ।

 ने  कहा  कि  इस  कत्ल  के  मामले  को  हिन्दुस्तान
 की

 हिन्दुस्तान  की  पुलिस  कौर  मैजिस्ट्रेसी

 ट्राई  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  यह  पाकिस्तान  का  एक  हिस्सा  है  ।  वह  गांव  राज  भी  पाकिस्तान

 को  जायेगा  क्योंकि  रैडक्लिफ  उबा  के  मुताबिक  ag  पाकिस्तान  का  था  ।  इस  तरह  के

 पैदा  होते  इस  लिये  जो  भी
 फैसला  gar  है  वह  ठीक  लेकिन  गवर्नमेंट  श्राफ  इंडिया

 उन  के  रिलीफ  के  लिये  कुछ
 न

 कुछ  करे
 ।

 मैं  यहां  पर  क्वेश्चन  करता  रहा  हं  कि

 afear  अपनी  धार  बदल  लेती  है  भ्रौर  कुछ  हिस्सा  पाकिस्तान  में  चला  जाता  है  कुछ  यहां

 जाता  है  ।  हर  साल  जो  लोग  इस  तरह  से  वहां  से  उठते  हैं  उन  की  प्रॉब्लम्स  पैदा  होती  रहती

 इस  लिये  उन  के  रिलीफ  के  लिये  यहां  पर  कुछ  न  कुछ  एनैक्टमेंट  होना  चाहिये  |

 अरब  मैं  सुलेमानी  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  सुलेमानी  हेडवक््सें  के  बारे  में  जो  फैसला  किया

 गया  है  उस  के  मुताबिक  वह  हिन्दुस्तान  का  हिस्सा  लीगली  भी  हिन्दुस्तान  का  हिस्सा  था  कौर

 वैसे  भी  हिन्दुस्तान का  हिस्सा  फिरोजपुर  डिस्ट्रिकट  में  ।  लेकिन  हम  ने  एक  में

 उसे  पाकिस्तान को  दे  दिया  ।  इस  पर  पाकिस्तान  का  क्लेम  था  लेकिन  खास  मजबूत  क्लेम  नहीं

 था  ।  इस  लिये  दिया  कि  हम  हुसे नी वाला  का  फायदा  उठाना  चाहते  थे  ।  हम  चाहते  थे  कि  हम

 हुसैनी वाला  में  उतनी  जमीन  लें  जितनी  जमीन  हम  उन  को  दे  रहे  थे
 ।  हुसैनी वाला में  कयों  लेना

 चाहते  यह  में  पहले  बतला  चुका  हूं  ।  वहां  पर  सरदार  भगत  सिंह  की  समाधि

 हम  चाहते  थे  कि  उस  के  बारे  में  फैसला  हो  जाय  ।  वहां  २१००  के  करीब  पापुलेशन  है  ।  वहां

 से  उठ  कर  दूसरे  गांव  में  जा  कर  उन  को  बैठना  है  ।  लेकिन  उनਂ  के  सामने  मसले  बहुत  हैं  ।  उन

 की  वहां  पर  जमीन  बहुत  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  एक  दफा  जमीन  दी  लेकिन  चूंकि
 वे  हिन्दुस्तानी

 पाकिस्तानी नहीं  इस  लिये  रिहैबिलिटेशन  ऐक्ट  उन  की  मदद  के  लिये  नहीं  शरमायेगा  ।

 इस  लिये  उन  लोगों  के  बारे  में  गवर्नमेंट  ग्राफ  इंडिया  को  सोचना  चाहिये  ।  वे  वहां  से

 उठना  खुशी  से  मंजूर  करते  हैं  ।  मैं  उस  इलाके  की  तरफ  उस  इलाके  के  ग्रामीणों  की  तरफ  से

 कहता  हूं  कि  वे  लोग
 इस

 एग्रीमेंट
 को

 वेलकम  करते  हैं
 ।

 जो  भाई  इस  एग्रीमेंट  को
 क्रिटिसाइज

 करते  हैं  कौर  अरपना  पोलिटिकल  आधार  बनाना  चाहते  मैं  उन  से
 निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि

 फिरोजपुर में  श्र  कोई  झ्रादमी  ऐसा  नहीं  है  जो  यह  विश्वास  न  करता  हो  कौर  उसे यह  समझाया

 जाय  कि  हिन्दुस्तान  का  प्रौढ़  पाकिस्तान  बाप  की  कंट्री  का  प्रौर  ary  का  fea  इसी  में  है  कि

 इस  फैसले
 को

 मान  लिया  जाय  ।  म  उन  के  गांव  में  वे  यही  कहना  चाहते  हैं  कि  हम  खुशी

 से  प्रधान  मंत्री
 के

 फैसले
 के  मुताबिक  भ्र पनी  जगह  से  उठेंगे  और  इस  के  लिये  जो  भी  मुसीबत

 होगी  उसे  कबूल  जो  तकलीफें  उन  को  कबूल  करेंगे  ताकि  हिन्दुस्तान  श्र  पाकिस्तान

 के  रिलेशन्स बेहतर  हों  ।

 इन  प्रयास  के  साथ  में  कहना  चाहता  हं  कि  सब  लोग  इस  ऐलीमेंट  के  हिस्सों  की  पूरी  तरह

 हिमायत  करते  हैं  A  उन  की  तरफ  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  के  लोग  भी  पुरी  तौर  पर  इस

 से  मुत्तफ़िक़  ौर  यह  उन
 से  कहना  चाहता  हूं  जो  कि  यह  कहते  थे  कि  लोगों

 की
 राय  ले

 ली
 जाय

 ।

 मंजुला  देवो
 )

 :
 भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  सीमा  सम्बन्धी  विवाद

 का  निबटारा  करने  के  लिये  एक  समझौता  किया  गया  प्रौढ़  उसे  क्रियान्वित  करने  के  TF  उसे  ष्
 के

 कान  क

 faa  भ्रंग्रेजी  में

 1702  (Ai)
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 संविधान  संघ ध  विधेय  .'

 मंजुला

 सम्मत  स्वीकृति  के  लिये  रखा
 गया  है

 मत  इसमें
 असंत  मानिक  कुछ  भी  नहीं  है  जैसा  कि  कई  विरोधी

 पक्ष  के
 सदस्यों

 ने  कहा  है  ।  मैं  प्रधान  मंत्री  को  इस  बात  के  लिये  धन्यवाद  देती  हूं  कि  उन्होंने  इस

 विवाद  का  शान्तिपूर्ण निबटारा  किया  है  ।

 इस
 समझौते  के  श्रतुसार  हमने  केवल  अपने  राज्य  का  क्षेत्र  ही  नहीं  दिया  है  अपितु  उनका  भी

 क्षेत्र  लिया  समझौते  में  इस  प्र  कार  का  लेना  देना  दोनों  से  होता  राष्ट्र के  हित  में  ऐसे

 समझौतों
 के  समय  हमें  राज्य  विशेष  या  कुछ  लोगों  के  हित  पर  ही  ध्यान  नहीं  देना  निस्संदेह

 उन्हें  कुछ  कठिनाई  होगी  तथापि  राष्ट्रीय  afer  कौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  हमें  कुछ  त्याग

 करना
 ही

 पड़ता  है  ।

 में  से  करती  कि  वे  प्रधान  मंत्री  द्वारा  किये  गये  समझौते  का  समर्थन  इस

 प्रकार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  ७७ तत्र  में  भारत  की  प्रतिष्ठा  कायम  करें  |  ।  इस
 सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  यह  है

 कि
 यदि  पाकिस्तान  बेरूबारी  के  निवासियों  को  नागरिकता  प्रदान  न  करे  तो  भारत  को  चाहिये  कि

 वह  उन्हें  पूर्ण  नागरिक  अधिकार  प्रदान  करे  प्रौढ़  उन्हें  इस  हस्तान्तरण  से  जो
 भी

 कठिनाइयां  हुई  हों

 उन्हें दूर  करे  ।

 गो  महत्ता
 :

 प्रवान  मंत्री  ने  इस  समझौते  के  मानवीय  पक्ष  के  बारे  में  बहुत

 कुछ  कहा  में  केवल  यही  कहना  चाहता  हुं  कि  इसके  परिणामस्वरूप  लगभग  ६०००  व्यक्तियों  को

 अपने  जीवन  में  दोबारा  शरणार्थी होना  अतः  उनका  दुख  दर्द  केवल  वही  समझ  सकते  हैं  ।

 में  केवल  यही  करता  हूं  कि  हमारे  इतिहास  में  ऐसी  विपत्ति  दुबारा  न  जाये  |

 मेरे  विचार  से  इसमें  संविधान  के  विरुद्ध  कोई  बात  नहीं  की  गई  है  ।  इसके  विपरीत  उच्चतम

 न्यायालय  ने  यह  कहा  है  कि  एक  सर्व प्रभुत्व  सम्पन्न  राष्ट्र  को  यह  अघिकार  है  कि  वह  अपना  प्रदेश  दूसरे

 राष्ट्र  को  दे  सकता  है  दूसरा  प्रदेश  प्रजित  भी  कर  सकता  मेरे  विचार  में  इसमें  संवैधानिक

 कुछ  भी  नहीं  है
 ।

 तथापि  राजनैतिक  दृष्टिकोण  से  यह  समझौता  ग़लत  किया  गया  है  ।  हमें यह  नहीं  समझना

 चाहिये  कि  यह  समझौता  प्रधान  मंत्री  ने  किया  है  तो  इसमें  कोई  आध्यात्मिकता  जाती

 प्रधान  मंत्री  को  निस्संदेह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  समझौते  करने  का  अधिकार  है  तथापि  ऐसे  समझौतों  को  संसद

 का  समर्थन  प्राप्त  होना  चाहिये  |  यह  अधिकार  संसद  के  हाथों  में  है  कि  वह  इसका  समथंन  करे  या  इसे

 अस्वीकार करे  |  ष्  को  इस  समझौते
 की

 आलोचना  करने  का  पुरा  ALATA  है

 मुझे  यह  बताते  हुए  दुख  होता  है  कि  संसद्
 को

 नेहरू-नून  समझौते  पर  चर्चा  करने  का  कभी

 अ्रवसर  नहीं  दिया  गया  ।  हमारे  सामने  विधेयकों  के  रूप  में  केवल  वह  वस्तु  रखी  गई  जो  कि  पहले

 ही  हो  चुकी  यह  कहा  गया  है  कि  यह  समझौता  शान्ति  तथा  मित्रता  को  बनाये  रखने  के  इरादे

 से  किया  गया  है  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  कोई  मित्रता  कायम  नहीं  रह  सकती  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  ने  सिन्धु-जल-सन्धि  के  तथा  इ  न  क्षेत्रों  के  हस्तान्तरण

 के  पूर्वी  पाकिस्तान  की  फेनी  नदी  का  जल  एकपक्षीय  तरीके  से  रोक  दिया
 ।

 एक  प्रदन के के

 सम्बन्ध में  प्रधान  मंत्री  ने  यह  भी  स्वीकार  किया  था  कि  पाकिस्तान  ने  त्रिपुरा  के  जलेया  क्षेत्र  पर

 बलात्  कब्जा  कर  लिया  ।  इन  बातों  से  पाकिस्तान  की  मित्रता  में  संदेह  पै  दा  होने  लगता  है  ।

 fat  प्रंग्रेजी  में
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 संविधान  विधेयक

 मैं
 स

 दैव  इस  मत  का  रहा  हूं  कि  हमें  पाकिस्तान  से  पूर्ण  समझौता  कर  लेना  क्योंकि  इससे

 में  लगी  हुई  हमारी  सैनिकों  को  मुक्ति  मिल  जायेगी  ।  तथापि  इसकी  भी  कोई  श्राम  नहीं

 दिखायी देती  क्योंकि  भ्र भी  हाल  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ने  यह  कहा  है  कि  वे  भारत  नहीं  जाना

 चाहते  क्योंकि  उनके  विचार  से  यहां  कराने  पर  उनका  कोई  प्रयोजन  हल  नहीं  होगा  ।  में  इस  प्रकार

 कई  उदाहरण  दे  सकता  हुं  कि  पाकिस्तान  की  मंत्री  के  लिये  हम  दुलेंभ  ar  परित्याग  कर  राह  हैं

 जब  कि  उनके  स्थान  पर  जो  वस्तु  हमें  प्राप्त  हो  रही  है  वह  तुच्छ  है  ।

 अन्त  में  प्रधान  मंत्री  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  वे  भविष्य  में  ऐसी  परम्परा  कायम

 करें  कि  इस  प्रकार  के  समझौते  या  करार  करने  के  पूर्व  संसद  की  राय  अवश्य  जानी  जाय  कौर  संसद  को

 समझौता  करने  के  od  ही  स्थिति  बतलाई  जाय  |  समझौता  होने  के  स  उसके  समक्ष  बातें  रखने

 से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 श्रीमती इना  पालचौघरी  :  इन  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  देश  में  बहुत  भावावेश

 फैला  दूल्हे  भ्र ौर  easy  बंगाल  में  इसी  बात  को  लेकर  हड़ताल  भी  हो  रही  है  |  मेरे  विचार  से  उनका

 ऐसा  करना  उचित  भी  तथा  मेँ  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हं  कि

 प्रधान  मंत्री  को  प्रत्येक  समझौता  करने  के  पुर्व  संद  से  ऋतुमति  लेंगी  इसके  विपरीत  मुझे

 विश्वास  है  देश  के  प्रधान  मंत्री  पर  विश्वास  है  वे  देश  के  में  जो  समझौता  चाहें  कर

 सकते हैं  ।  कृपलानी  का  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  वे  देश  को  प्यार  नहीं  करते  हैं  में  दावे  से

 कह  सकती हूं  कि  कांग्रेस  दल  से  या  प्रधान  मंत्री  से  अधिक  देश  को  शायद ही  कोई  प्यार  करता

 जब  प्रधान  मंत्री  ने  कोई  सम  पाता  किया  है  कौर  कां  प्रेस  दल  उसका  नत सम थन  कर  रहा  है  तो  हमें

 प्रधान  मंत्री  का  निश्चित  समर्थन  करना  चाहिये  |

 तथापि  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  विचार  है  कि  भविष्य  में  राज्य  तथा  केन्द्र  के  बीच  अधिक  सहयोग

 से  काम  होना  जिससे  कि  इस  मकार का  विवाद  न  उठने  यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  नक्शों

 को  पुस्तकालय  में  रखा  गया  है  तो  भी  उनके  सम्बन्ध  में  अधिक  प्रचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 भारत  की  से  ही  यह  नीति  रही  है  कि  वह  पाकिस्तान  तथा  सभी  राष्ट्रों  से  मित्रता  बनाये

 रखने के  पक्ष  में  तथापि  पाकिस्तान  का  रवैया  मुश्किल  से  ही  समझ  में  aa  है  ।  पाकिस्तान के

 राष्ट्रपति  ने  प्रभी  हाल  में  अपने  एक  बयान  में  कहा  है  कि  भारत  के  मुसलमानों  को  भारत  के  स्वतन्त्र

 होने  पर  जो  aaa  थों  व  सही  निकलीं  ।  यह  श्राइचयं  की  बात  है  भारत  में  चार  करोड़

 मानों  के  रहते  हुए  भी  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  इस  प्रकार  का  आरोप  भारत  पर  तथापि में

 करती  हं  कि  इस  समझौते  का  पाकिस्तान  के  नेताओं  पर  प्रभाव  होगा  कौर  इससे  दोनों

 देशों  के  सम्बन्धों  में  सुधार  होगा  ।

 श्री  चन्दा  ने  अ  धान  मंत्री  का  ध्यान  बेरुबाड़ी  के  शरणार्थियों  की  प्रो  waive  किया  यह  कहना

 ठीक  नहीं  है  कि  उन्हें  चाय  के  बगीचों  में  बसाया  क्योंकि  उन  हजारों  परिवारों  को  चाय  के

 बगीचों  में  बसाने  के  लिये  स्थान  भी  उपलब्ध  नहीं  होगा  उन्हें  जहां  तक  संभव  हो  सके  पश्चिम  बंगाल  में

 ही  feared  के  इस  ae  बसा  देना  चाहिये  जिससे  कि  वे  को  विस्थापित  ष  न  समझें  ।

 में  इन  दोनों  विधेयकों  का  समर्थन  करती  हूं  में  अनुरोध  करती  हुं  कि  मेरे  दोनों  संशोधन  जिनकी

 कि  मैंने  सूचना  दी  स्वीकार  कर  लिये  शर  वहां  के  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  की  व्यवस्था

 सम्बन्धी  उपबन्धों  को  विधायक  में  ही  शामिल  कर  लिया  जाय  ।  यह  एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय सन्धि  है

 हमें  इस  मामले  में  प्रधान  मंत्री  का  समर्थन  करना  चाहिये  ।
 rs

 मल  ait में
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 संविधान  संशोधन )  विधेयक

 श्री  amen  fag
 :  उपाध्यक्ष

 बिल  इतना  महत्वपूर्ण हैं  जिस  को

 किसी  भी  राष्ट्र  के  इतिहास  में  जाने  के  बहुत  कम  अवसर  मिलते  हैं  ।  मुझे  दु:ख  है  कि  हिन्दुस्तान की

 जनता  की  राय  लिये  बिना  हिन्दुस्तान  की  जनता  को  पूरे  विश्वास  में  लिये  बिना  are  उनकी

 प्रतिनिधि  जो  यह  संसद  है  उसे  विश्वास  में  लिये  बिना  ही  एक  ऐसी  कार्रवाई  हिन्दुस्तान  के  प्रधान  मंत्री

 की  कौर  से  की  जिसके  लिये  हमें  संविधान  में  अरब  संशोधन  करना  पड़  रहा  है  ।  म  इस  विषय में

 नहीं  जाना  चाहता  कि  जब  यह  समझौता  कर  लिया  गया है  तो  उस  समझौते  को  यह  संसद  भंग  कर

 म  मानता  हुं  कि  की  सरकार  के  द्वारा  यदि  कोई  भी  इस  तरह  के  समझौते  होते  हैं  जिनका

 श्रन्तररष्ट्रीय  महत्व  है  तो  देश  की  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  उठा  कर  उन्हें  हमें  मान  ही  जाना  लेकिन

 प्रदर  तो  यह  है  कि  इस  तरह  की  परिस्थितियां  कयों  कराती  हैं  सरकार  के  जब  संसद को  बिना

 विश्वास  में  लिय  बिना  उससे  पूछे  बिना  हिन्दुस्तान की  जनता  को  विश्वास में  लिये

 इस  तरह  की  घटनायें  घटित  होती  हैं  ।  यदि  इतिहास  को  हम  पलटें  तो  सन्  १९४७  में  जो  कुछ

 वह  भी  बिना  देश  की  जनता  के  राय  के  था  दौर  इसी  लिये  देश  की  जनता  के  करोड़ों  लोग  इधर  से

 उधर  की  सम्पत्ति  बरबाद  हुई  प्रौढ़  लोगों  की  इज्जत  लूटी  गई  ।  एक  दूसरा  समय  यह  आया

 म  समझता हुं  कि  सन्  १९४७  की  घटना  से  देवा  की  सरकार  ने  कोई  उपदेश  नहीं  कोई  पाठ

 नहीं  सीखा  ।  यदि  तरे  रूबाही  के  पर  मुल्क  में  इतनी  गर्मी  है  तो  गर्मी  सीधे  इसलिये  नहीं  है

 कि  हमें  थोड़ी  सी  जगह  पाकिस्तान  को  देनी  पड़  रही  है  ।  बल्कि  गर्मी  इसलिये  है  कि  हम  इस  तरह  की

 बातें  करके  मुल्क  में  कुछ  परम्परायें  कायम  कर  रहे  हैं  कि  यदि  भविष्य  में  किसी  दूसरे  हिस्से  का  प्रदान

 जो  हमारे  कब्जे  में  पूरी  तरह  नहीं  या  हिन्दुस्तान  कौर  चीन  की  पैमानों  के  विवाद  का

 प्रश्न  तो  भी  इस  तरह  की  गलती  की  जा  सकती  इसलिये  हिन्दुस्तान की  जनता  इस  तरह

 सोचती है  ।

 महोदय  पीठा  तीर

 में  विश्वास  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  यह  केवल  एक  सीमा  का  मामूली  सा  प्रश्न  नहीं  यह  सारे

 देश  का  सवाल है  ।  एक  छोटे  से  इलाके  के  बारे  में  इस  तरह  की  बात  हो  सकती  है  तो  हिन्दुस्तान

 की  सरकार  बड़े  इलाकों  को  भी  समझौतों  के  द्वारा  दूसरे  मुल्कों  को  दे  सकती  थि  बाद  में  हमसे

 कह  सकती  है  कि  यह  राष्ट्र  की  प्रतिष्ठा  का  सवाल  प्रधान  मंत्री  की  प्रतिष्ठा  का  सवाल  इसलिये

 उसको  कायम  रखा  जाना  मे  कहना  चाहता  हुं  कि  यह  प्रतिष्ठा  का  सवाल  इस  तरह  पर  उठा

 क्यों  करता  है
 ?

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  के  पास  क्या  कोई  कानून  विशेषज्ञ  नहीं  थे  जिनको  यह  जानना

 चाहिये  था  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  बिना  संविधान  में  परिवर्तन  किये  हुए  इस  तरह  का  समझौता

 करने  का  कोई  गणिका  नहीं
 ?  ताज्जुब है  कि  जब  यह  प्रदान  संसद  में  पाया  तो  मेरे  मित्र  श्री  त्यागी

 के  इस  प्रश्न  को  उठाने  पर  ही  सरकार  को  पता  लग  सका  कि  संविधान  के  अन्तर्गत  सरकार  को  इस

 तरह  का  अधिकार नहीं है नहीं  है  ।  इतनी  बड़ी  सरकार  चलती  उस  के  पास  इतने  कानून  विशेषज्ञ  हैं

 लेकिन  उसके  बावजूद  एक  गैर  सरकारी  मेम्बर  को  सरकार  को  यह  बतलाना  पड़ा  कि  वह  संविधान

 के  भ्रन्तगंत  यह  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  यह  बड़ी  ही  अजीब  बात  है  ।

 श्री  त्यागी  :  मेँ  सरकारी  मेम्बर  हुं  ।

 श्री  गजराज  सिह  am  सरकारी  मेम्बर  तब  होते  जब  मिनिस्टर  होते
 |  प्राय  पहले

 मिनिस्टर  नब  मिनिस्टर  नहीं  हैं  ।  लेकिन  अगर  श्राप  मिनिस्टर  की  तरह  बोलना  चाहते  हैं  तो

 मुझे  कोई  ऐतराज नहीं  है  ।
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 संविधान  विधेयक

 मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  ऐसे  सभी  प्रश्नों  पर  सरकार  को  पुरे  विचार  के  पूरी  गंभीर  रता

 के  साथ  विचार  कर  के  समझ  लेना  चाहियें  कि  वह  जो  कुछ  भी  करने  जा  रही  है  वह  संविधान  के

 अन्तर्गत जो  भ्र धि कार  हैं  उन  के  wears  या  नहीं  ।  बिना  संविधान  का  mee  किये  हुए  at  इस

 तरह  की  बात  कर  भी  दी  जाती  है  तब  सरकार  के  सामने  यह  प्रश्न  उठा  करता  है  कि  यह  प्रतिष्ठा

 का  सवाल  यदि  इस  समझौते  को  तोड़  दिया  जायेगा  कौर  संसद्  इसे  नहीं  मानेगी  तो  दुनिया  में

 हमारी  बदनामी  हो  जायेगी  ।  में  मानता  हूं  कि  लोगों  का  सरकार  से  कितना  भी  मतभेद  जब  इस

 तरह  का  कोई  समझौता  होता  है  तो  देश  को  उस  के  पीछे  होना  ही  लेकिन  wet  यह  है  कि

 पहले  से  इस  पर  विचार  क्यों  नहीं  किया  जाता  है  कि  जो  कुछ  हम  करने  जा  रहे  वह  संविधान  के

 अन्तरगत  जो  म्रधिकार  हमें  प्राप्त  हैं  उन  के  प्रकार  प्राता  है  या  नहीं
 :  इसीलिये मैं  कहना  चाहत  हूं

 कि  यह  हिन्दुस्तान  के  जनतंत्र  के  लिये  एक  भयानक  वस्तु  होगी  कि  संसद्  संविधान  द्वारा  जो

 अधिकार  हमें  प्राप्त  हमारी  सरकार  को  प्राप्त  उन  के  विरुद्ध  सरकार  कोई  काम  करे  उस

 के  बाद  संविधान  में  परिवर्तन  का  बिल  लाया  जाय  ।  इस  से  देश  का  जनतंत्र  मजबूत  नहीं  होता  इस  से

 देश  के  जनतंत्र  के  लिये  खतरा  पदा  हो  सकता  है  ।  कोई  सरकार  कल  कोई  दूसरी  सरकार

 हो  सकती  वह  इस  तरह  के  काम  करती  चली  जाय  प्रौढ़  बाद  में  प्रा  कर  कहे  कि  हम  तो  संविधान

 में  संशोधन  कर  रहे  हैं  क्यों  कि  ae  हमारी  प्रतिष्ठा  का  सवाल  उठ  गया  यह  बहुत  खतरनाक  बात  हो

 सकती  है  ।  इसलिये  मैं  कहूंगा  कि  हमेशा  यह  खयाल  रक्खा  जाना  चाहिये  कि  संविधान  के  अन्तर्गत

 हमें  क्या  शक्ति  हासिल  है  प्रो  उसी  शक्ति  के  मुताबिक  हम  काम  करें  |

 इसी  संदर्भ  में  म  यह  सुझाव  दू  गा  कि  कोई  भी  हिन्दुस्तान  का  प्रधान  मंत्री  यदि  कोई  इस  तरह

 का  समझौता  प्रन्तर्राष्ट्रीय पैमाने  पर  करे  तो  उस  समझौते में  यह  शर्ते  रखनी  चाहिये  कि  हम  यह

 समझौता  कर  रहे  हैं  पर  तीस  द्वारा  इस  का  समर्थन  होगा  ।  यह  सद  द्वारा  स्वीकार  कर  feral
 जायेगा

 तभी  परमल  में  बरायेगा  ।  मैं  समझता  हुं  कि  इस  में  प्रधान  मंत्री  की  ताकत  को  कम  करने  का  सवाल  नहीं

 यह  हमारे  देश  के  जनतंत्र  के  वास्ते  ही  एक  श्रावक  चीज  है  ।  नगर  देश  में  जनतंत्र  चलना  हे  तो

 संसद्  सर्वशक्तिमान  संस्था  है  ।
 उस  संस्था  को  न॑  भेज

 कर
 खास  तौर  पर  ऐसी  सूरत  में  जबकि  मुल्क

 का  कोई  हिस्सा  दूसरे  मुल्क  को  दिया  जा  रहा  यदि  कोई  काम  किया  जाता  हे  ती  यह  ठीक  नहीं  है  श्र

 इस  तरह  की  बात  उठनी  नहीं  चाहिये  ।  मैं  चाहूंगा  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  भविष्य  के  लिये  कम  से

 कम  ऐसी  परम्परा यें  कायम  करेगी  कि  जब  इस  तरह  का  कोई  उठता  है  तो  समझौते  में  एक  यह

 रक  ग  जायेंगी  कि  जब  तक  संसद्  इस  का  समर्थन  नहीं  करती  उस  को  मान  नहीं  लेती  तब  तक  इस

 समझौते  का  कोई  हिस्सा  wae  में  नहीं  प्रा यें गा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  की  परम्षरायें  कायम

 कर  के  देश  में  जनतंत्र  प्रौढ़  अधिक  मजबूत  हो  सकता  खास  तौर  पर  ऐसी  परिस्थितियों  में  जब  हमारे

 मुल्क  के  रास  पास  की  जगहों  पड़ोसी  देशों  में  जनतंत्र  कमजोर  हो  रहा  है
 ।

 हम  ने
 अभी

 सुना  कि

 नेपाल  में  जनतंत्र  को  दफना  दिया  गया  प्रौढ़  उस  से  पहले  हम  पाकिस्तान  में  देख  चुके  हैं  कि  वहां

 जनतंत्र  को  खत्म  किया  जा  चुका  है  ।  ऐसी  सुरत  में  हमें  वे  सारे  कदम  उठाने  चाहियें  जिन  से  देश  में

 जनतंत्र  मजबूत  हो
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जनतंत्र  तभी  मजबूत  हो  सकता  है  जब  की  संसद्  की  शक्ति

 सब  से  ऊंची  रक्खी  जाय  कौर  खास  तौर  पर  कोई  ऐसा  काम  न  किया  जाय  जिस  से  ससद् चन्  की  ताकत

 कम  होती हो

 यह  कहते  हुए  नित  में  मैँ  कहना  चाहूंगा  कि  बेरूबाड़ी  प्रश्न  से  हमारे  मुल्क
 की

 इस  प्रतिष्ठा

 के  प्रभाव  उन  लोगों  का  भी  सम्बन्ध  उन  दुर्भाग्यशाली  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  जो  कि  उस  के

 कारण  सम्पत्तिविहीन  हो  जिन  की  सम्पत्ति  चली  जिन के  लिये  खाने  पीने  का  कोई

 सावन  नहीं  रहेगा  |  राज  जब  यह  बिल  पेश  है  तो  संसद्  का  कत्तव्य  है  कि  वह  देखे  कि  वहां  के  लोगों
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 ब्रज राज

 को  कहीं  पर  तकलीफ  न  उन  को  झ्रच्छी  तरह  से  पुनर्स्थापित  किया  रिहैबिलिटेट  किया

 जाय
 उन

 की  सारी  तकलीफ़ों  को  दूर  किया  जाय
 ।

 यह  कह  देना  ही  झाम  तौर  से  कि  हम  उत  लोगों

 को  रिहैबिलिटेट  कर  देंगे  काफी  नहीं  है
 ।

 इस  से  कते व्य  पूरा  नहीं  हो  जाता  क्योंकि  हम  पंजाब  कौर

 बंगाल  के  सम्बन्ध  में  पहले
 भी

 देख  चुके  हैं  कि  पंजाब  के  सीमान्त  के  भाइयों  बंगाल के  भाइयों  ने

 हमें  प्रासाद  कराने  के  देश  को  कराने  के  लिये  इतनी  कुर्बानी  लेकिन  उन  के  साथ

 हम  को  जो  कुछ  करना  चाहिये  था  उतना  हम  नहीं  कर  पाये  हैं
 ।

 मैं  चाहूं  गा  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार

 यह  ध्यान  में  रक्खे  कि  हिन्दुस्तान  की  प्रतिष्ठा  को  कायम  रखते  के  हिन्दुस्तान  के  प्रवान
 मंत्री

 at  प्रतिष्ठा  को  कायम  रखने  के  लिये  जिन  दुर्भाग्यशाली  नागरिकों  का  जीवन  खतरे  में  पड़ता  है

 उन
 की  सुख  सुविधा  में  कमी  न  हो  प्रौर  यह  कोशिश  की  जाय  कि  उन  लोगों  को  हर  तरीके  से  राहत

 पहुंचाई  जाय  कौर  उन  का  पुनर्स्थापन  किया  जाय  |

 ग्रस्त  में  में  कहूंगा  कि  इस  से  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  सबक  लेना  भाग  इस

 तरह  के  प्रश्न  हमारे  सामने  न  चाहे  वे  चीन  कौर  हिन्दुस्तान  की  सीमा  विवाद  के  बारे  में  हों  या

 काश्मीर  के  बारे  में  जिस  से  भविष्य  में  यह  कटने  का  मौका  मिले  कि  हम  ने  हिन्दुस्तान  की  संसद

 से  बिना  पूछे  ही  इस  तरह  के  काम  कर  डाले  हैं  ।

 में  समझता  हुं  कि  प्र  मुल्क  के  सामने  सिवा  इस  के  कौर  कोई  चारा  नहीं  है  कि  वह  जो  कुछ

 समझौता  हिन्दुस्तान  के  प्रधान  मंत्री  ने  किया  जिस  को  नेहरू  नून  समझौते  का  नाम  दिया  जाता

 उसे  कड़वी  गोली  समझते  हुए  उसे  दुर्भाग्यशाली समझते  हुए  उस  को  मान  ले  यदि  उस

 को  भ्र पनी  प्रतिष्ठा कायम  रखनी  है  कौर  प्यार  उस  को  झ्  राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  प्रिया  सिर  ऊंचा

 रखना है  ।  लेकिन  उसे  मानते  हुए  भी  इस  बात  का  ध्यान  रखना  होगा  कि  ऐसा  कर  के  हम  देश  के

 कुछ  नागरिकों  जो  पुरी  तरह  से  देश  के  नागरिक  हैं  प्रौढ़  जिन  को  नागरिकता  के  उतने  ही  अधिकार

 हैं  जितने  किसी  ऊंचे  से  ऊंचे  प्राप्ति  को  इस  देश  में  हो  सकते  उन  के  नागरिक  विकारों  से

 वंचित  कर  रहे  हैं  हम  तराशा  करते  हैं  कि  उत  के  जीतन  का  ख्याल  रखा  जायगा  कौर  उन  के

 भविष्य  का  ख्याल  रखा  जायगा  |

 इत  शब्दों  के  साथ  में  प्रगति  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 मी  to  do  बरुआ
 मैं  इन  विधेयकों  का  सेन  करता  हूं  प्रधान  मंत्री

 को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्हों  ने  भारत  पाकिस्तान  के  बीच  विवाद  को  सफलतापूर्वक  प्रमा-त  कर

 दिया  ।  जैसाकि  प्रधानमंत्री  ने  कहा  है  यह  विभाजन  के  फलस्वरूप  होने  वाली  एक  बुराई  है  ।  एक

 बड़ी  बुराई  के  फलस्वरूप  कई  छोटी  छोटी  बुराइयों  को  सहना  पड़ता  है
 ।

 भारत  तथा
 पाकिस्तान

 के  बीच  विभाजन
 के

 फलस्वरूप  जो  मतभेद  पैदा  हुए
 उन

 का  निपटारा  करने  के  लिये  हम  ने  जस्टिस

 रेडक्लिफ  की  सेवाशर्तों  का
 उपयोग

 किया  तदबीर  बागे  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  हुई
 इस

 के

 पश्चात्  भी  जो  मतभेद  बाकी  रहे  उन  के  निपटारे  का  प्राप्त  इस  समझौते  के  द्वारा  किया  गया  ।

 यह  एक  समझौता  है  जिस  के  रंगत  हम  ने  कुछ  भाग  पाकिस्तान  को  देना  है
 तथा

 उन  से  कुछ  भाग  लेना  भी
 wa:

 यह  प्रनचित च्  है  कि  हम  चाहें  कि  हम  पाकिस्तान  से  कुछ  क्षेत्र  तो

 तेल  किन्तु  उन्हें  उस  के  बदले  में  झपना  क्षेत्र  न  दें  ।  जहा  तक  संप्रभु  का  सम्बन्ध  है  च्  इस
 सम्बन्ध

 pat  अंग्रेजो में
 में
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 संविधान  संश।/धन)  विधेयक

 में  सर्व प्रभुत्व  संबंध  संस्था  है  वह  किसी  भी  विधेयक  को  स्वीकार  स्वीकार  या  उस  में
 संशोधन  कर

 सकती है  ।

 सभा  को  स्मरण  होगा  कि  Pays  प्रौर  RENE  के  पहले  नौ  महीनों  में  सीमान्त  की  अवस्था

 कितनी  खराब  थी  ।  ard  दिन  वहां  गोलियां  चलती  रहती  थीं  तथा  सभा  में  स्थगन  प्रस्ताव  रखे

 जाते  थे  ।  स्थिति  यह  थी  कि  या  तो  हम  पाकिस्तान  के  साथ  युद्ध  करें  या
 उन

 के  साथ  समझौता  करें
 ।

 भारत  सरकार  ने  दूसरा  रास्ता  अपनाया  तब  से  सीमान्त  में  शांति  स्थापित  हो  गई  है
 ।

 प्रौर  वहां  के

 लोग  शांति  पूर्वक  जीवन  निर्वाह  कर  रहे
 हैं

 ।  इस  समझौते
 के  फलस्वरूप

 का  लगभग  १७

 मील प्रो  १३०  एकड़  का  इलाका  पाकिस्तान  चला  जायेगा  जबकि  बंगाल  का  केवल  €  या  १०

 वर्गमील  का  इलाका  पाकिस्तान  जायेगा  तथापि  हम  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विरोध  प्रदर्शित  नहीं

 किया  है  भ्रमित  हम  ने  प्रधान  मंत्री  द्वारा  किप  गये  समझौते  का  पूर्ण  समर्थन  किया  है  ।  में  करता

 हू ंकि  बंगाल भी  वही  रुख  तयार  करेगा  जोकि  पंजाब  या  ग्रासिम  ने  किया  है  ।
 इस  में  सन्देह  नहीं  है

 कि  विभाजन  के  फलस्वरूप  बंगाल  को  बहुत  हानि  उठानी  पड़ी  है  प्रौढ़  वे  कभी  तक

 जियों  को  भली  प्रकार  बसाने  में  भी  समर्थ  नहीं  हो  सके  हैं  ।  तथापि  राष्ट्रीय  हित के  लिये  उन्हें यह

 झा घात  सहन  कर  लेना  चाहिये  |  श्री  विनोबा भावे  ने  भी  इस  सम्बन्ध में  यही  सलाह दी  है  कि  हमें

 इसे  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  कंरता  हूं
 ।

 tat  ग्रसित  fae  सरहदी  ( TfTaTAT )  :  में  इन  विधेयकों  का  समर्थन  करता हुं
 ।  में  स्वीकार

 करता  हूं  कि  किसी  राज्य
 के

 कुछ  क्षेत्र  को  किसी  दूसरे  राज्य  को  सौंप  देना  एक  गम्भीर  विषय है

 जिस  पर  tag  को  विचार  करने  का  पुरा  अधिकार  होना  तथापि  हमें  इस  समस्या  को

 राज  तिक  ae  एतिहासिक  दृष्टिकोण  से  देखता  चाहिये  |

 जहां  तक  इस  की  राजनैतिक  पृष्ठभूमि  का  प्रशन  विभाजन  के  तेरह  वर्ष  ्  भी  वहां

 की  स्थिति  शांतिपूर्ण  नहीं  थो  ।  वहां  अप  दिल  झ  पड़े  gat  करते  इस  स्थिति  में  या  तो  हम  हाथ  पर

 हाय  धरे  बडे  रहते  कौर  ATT  क्षेत्रों  को  बचाने  के  feat  वहां  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  करते  या  इस  विवाद

 का  निपटारा  करने  के  लिये  हम  किसी  मध्यस्थ  को  बिठाते  |  यहां  यह  बात  ध्यान  में  रखने  लायक

 है  कि  पंच  फैसला  भी  बातचीत  के  ्  ही  होता  है  ।  गर्त  हम  ने  वार्ता  करने  का  निश्चय  किया

 श्र  सौभाग्य  से  हम  सोसम्मा  निर्णय  पर  पहुंच  गये  ।  इस  समझौते  के  अ्रनुसार  हमें  प्रपने  प्रदेश

 का  लगभग  २७  वर्ग  मील  उन्हें  देना  होगा  जबकि  हमें  १९  वर्गमील  का  क्षेत्र  प्राप्त  हो  जायेगा  |

 अतः  हमें  इस  समझौते  को  राजनैतिक  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिये  कि  अनिवार्य  परिस्थितयों  के

 वशीभूत  हो  कर  ag  समझौता  किया  war  ॥

 अरब  में  इस  मामले  का  एतिहासिक  पहलू  लेता  हूं  ।  निसंदेह  हमें  विभाजन  से  बहुत  हानि  उठानी

 पड़ी है  ।  पंजाब  श्र  बंगाल  को  इस  विभाजन  के  फलस्वरूप  बहुत  हानि  तथापि

 उस  स्थिति  में  यहाँ  करना  वां छत ोय  था  ।  इस  संबंध  में  यदि  मेरी  कुछ  शिकायत  है  तो  वह  सर

 रेडक्लिफ  के  विरुद्ध  है  ।  उन्होंने  सीमा  निर्धारण  संबंधी  जो  पं  वाट  दिया  उसमें  उन्होंने  इसका  ध्यान

 नहीं  रखा  कि  वे  दो  सर्वेयर  भाव  सम्पन्न  राज्यों  के  ata  सीमा  निर्धारण  कर  रहे  हैं
 न  कि  किसी  राष्ट्र

 के  दो  राज्यों के  बीच  ।  दो  राष्ट्रों  के  बीच  की  सीमा  तय  करने  में  प्राकृतिक  झर  सामरिक  सीमा ं

 का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  तथापि  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  श्र  करता  कपूर  गुरुद्वारा  पाकिस्तान

 हा
 को  दे  दिया  गया

 भारत  सरकार  को  रेडक्लिफ  झायोग  के  पंचाट
 की

 सीमाओं  के  अन्तर्गत  कार्य  करना क  om  =

 मूल  wash  में
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 संविधान  विधेयक

 अजीतसिंह

 था  उसका  निवेदन  करन  में  कुछ  उल्लिखित
 सीमाग्रों का

 का  ध्यान  रखा  गया  है  |  वस्तुतः  हमें

 सरदार  स्वरण  सिंह  का  कृतज्ञ  होना  चाहिये  कि  उनके  प्रयत्नों  से  ag  वार्ता  सफलता  gan  समाप्त

 हुई  और  हम  इस  समस्या  का  शांतिपूर्ण  हल  प्राप्त  कर  सके
 |

 रेडक्लिफ  पंचाट  में  पाकिस्तान  तथा  भारत  के
 बीच  की  सीमा

 का  कोई  ि

 निर्देश  न  होन  के  कारण  हम  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  कर  सकते  थे  इसी  कारण  यह  समझौता

 करना  पड़ा  ।  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  के  समझौते  उन  देशों  में  किये ही  जाते  हैं  जो  भ्र पने

 प्राप्ति  संबंध  बनाये  रखना  चाहते  गर्त  हमें  चाहिये  कि  हम  एसे  समझौता
 का

 समर्थन  करें

 क्योंकि  यह  उचित  कौर  न्यायपूर्ण  है  ।

 अब  मैं  इस  समझौते  का  नैतिक  पहलू  लेता  हूं  ।  निसंदेह  संसद  को  इस  समझौते  के  झ्नुसमर्थम

 का  पूर्ण  अधिकार  प्राप्त  है  तथापि  हमें  कार्यपालिका  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  समझौते  इत्यादि  करने

 का  पूर्ण  झ्रधघिकार  देना  चाहिय  अन्यथा वे  अपने  दायित्व का  पूर्ण  की  करने
 योग्य  नहीं  होंगे

 ।

 पंडित  ब्रज  नारायण  )  :  कृष्ण  बन्दे  भ्रध्यक्ष  बेरुबाड़ी

 के  प्रदान  पर  सदन  में  पूर्ण  रूप  से  वादविवाद  हो  चुका  है  मैं  समझता  पौर
 aa  जो  विचार

 व्यक्त  किये  जा  रहे  हैं  वे  वे  ही  विचार  हैं  जिन्हें  पूर्व  ही  व्यक्त  किया  जा  चुका  है  ।  बेरुबाड़ी की  घटना

 वास्तव  में  बड़ी  साधारण  घटना  कोई  बहुत  लम्बी  चौड़ी  भूमि  नहीं
 दी

 जा  रही  कोई  करोड़ों

 alt  अरबों
 का

 नुक्सान  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 परन्तु  इस  दृष्टि  से  इस  पर  विचार  नहीं  जाना

 चाहिये  ।  आराम  तो  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  देश  में  धीरे  धीरे  देश  की  सीमाओं  को  सशक्त  बनाने  के  लिय

 जिस  प्रकार  का  वायुमंडल  निमित  होना  चाहिये  उस  का  निर्माण  नहीं  हो  रहा
 उस  का  कारण

 यह  है  कि  हमें  सम्पूर्ण  देश  में  इस  वायुमंडल  का  निर्माण  करने  के  लिये  जिस  प्रकार
 की

 नीति  को  ले  कर  चलना  चाहिये  था  वह  ले  कर  नहीं  चल  रहे  हैं  ।  बेरुबाड़ी की  घटना  तो  उस

 माला  की  एक  गुरिया  है  जिस  का  हम  ने  अपनी  भावना  द्वारा  निर्माण  किया  उस  का  सूत्रपात

 पाकिस्तान के  निर्माण  से  ही  शुभ्रा  है  ।  पाकिस्तान का  निर्माण  ही  नहीं  gar  होता  यदि  गांधी  जी

 की  भावना  के  अनुकूल  हम  ने  प्रा चरण  किया  होता  ।  हम  ने  सत्य  का  उद्घोष  बनाकर

 युद्ध  प्रारम्भ  किया  परन्तु  हम  ने  स्वयम  सत्य
 की

 हत्या  की  हिसा  को  प्रोत्साहन  दिया
 |

 पाकिस्तान  स्वीकार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  परन्तु  फिर
 भी

 वि  या  गया  कौर  इस  प्रकार
 से

 सत्य  की  हत्या  हो  श्र  इस  सत्य  की  भी  हत्या  हम  ने  तब  की  जब  feat  का  सूत्रपात  sar  |

 यदि  पाकिस्तान देना  ate  देना  चाहिये  था  तो  बिना  हिंसा  को  प्रोत्साहन  दिये

 हमें  उसे  दे  देना  चाहिये  था
 ।

 परन्तु  दिया  तब  जब  सम्पूर्ण  रूप  से  हुई  फिर  यह

 कहा  गया  कि  परिस्थिति  इस  प्रकार  की  निर्मित  हो  गई  कि  यदि  पाकिस्तान  नहीं  देते  तो  काम  चल

 नहीं  सकता  था
 ।

 इस  लिये  देना  पड़ा  ।  तो  यह  देना  जो  हो  गया  उसे  भूल  ज  की

 इस  तरह  से  कहने  से  कैसे  काम  चलेगा  ?  कब  तक  हम  इस  प्रकार  भूलते  रहेंगे  AK

 न  की  सोचते  यह  एक  समस्या  यह  एक  प्रदन  है  जिस  का  सुझाव  होना  हम

 नित्य  प्रति  सुनते  हैं  कि  छोड़ो  जो  हो  गया  वह  हो  गया
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 विधेयक

 fass  पेषणी  नास्ति

 पिसे  हुए  को  बार  बार  पीसने  से  क्या  फायदा
 ?

 जो  हो  गया  सो  हो  गया
 ।  लेट  बाई  गान बी  गान

 भी  ठीक  है  लेकिन  कब  तक  ऐसा  ही  चलता  रहेगा  प्रौढ़  हम  भूलते  श्राज  बेरूबाड़ी  है  कल

 कोई  दूसरी  समस्या  फिर  तीसरी  जायगी
 ।

 फिर  कहेंगे  कि  इसे  राष्ट्रीय  दुष्टि  से  तय  करो

 कौर  आगे  की  चीज़ों  पर  विचार  करो  ।  सब  से  बड़ी  समस्या  यह  भी  है  व्यावहारिक  दृष्टि

 से  भी  हम  देखत  हैं  कि  जब  भी  कोई  काम  करने  में  हमें  हानि  होती  दिखाई  देती  है  तो  बड़ा  छोटे

 का  सहारा  लेता  है  कौर  छोटा  बड़े  का  सहारा  लेता  है  ।  यहां  पर  बड़े  छोटे  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 फिर  भी  प्रजातांत्रिक  दृष्टि  से  सहारा  लेना  होता  है
 ।

 प्रधान  मंत्री  के  पास  बहुत  बड़ा  सहारा

 वे  कह  सकते  थे  नून  साहब  से
 ।

 वास्तव  में  नून  साहब  कितने  बुद्धिमान  थे  ag
 पाकिस्तान  ने  सिद्ध

 कर  दिया  ।  उन  से  समझौता  करने  में  हम  ने  कितनी  बुद्धिमानी  की  यह  भी  इस  से  प्रकट  हो  गया

 कि  जिस  आदमी  से  बात  करने  हम  चले  वह  आदमी  खुद  प्रथम  कोटि  का  बुद्ध  साबित  हो  परन्तु

 फिर  भी  प्रधान  मंत्री  को  बहुत  बड़ा  सहारा  था
 ।

 जब  वह  नून  साहब  से  बात  कर  रहे  थे  तो  हो

 सकता  है  उन्होंने  दन  दबाई  तंग  भी  कर  दिया  गोली  चलती  लड़ाई  भी  चलती  थी

 पाकिस्तान  मारकाठ होती  थी  ।  कोई  भला  क्यों  चाहेगा  कि  मार पिटाई  होती  रहे

 हम  उसे  सहन  करते  रहें  ।  प्रबन्ध न  सोचें  atta  मोल  लेने  के  लिये  are  पाकिस्तान  को

 प्रसन्न  करने  के  लिये  हम  ने  यह  समझौता  किया  समझौता  करते  समय  प्रधान  मंत्री

 महोदय  थोड़ी  जागरूकता  से  काम  बुद्धिमत्ता  से  काम  लेते  कहते  कि  हम  प्रयत्न  करेंगेंलेकिन

 फिर  भी  मेरे  ऊपर  लोक  सभा  तो  ales  अ्रच्छी  होता  |  जिस  प्रकार हम  प्रधान  मंत्री का

 शदर  करते  हैं  श्र  को  प्रधान  मंत्री  के  शदर पर न्योछावर पर  न्योछावर  करने  के  लिये
 तैयार

 हैं  अथवा  जिस  प्रकार  देश  प्रधान  मंत्री  का  सम्मान  करता  वह  वन  वे  ट्रैफिक  नहीं  होना  चाहिये |

 प्रधान  मंत्री  को  भी  सदन  के  सम्मान  का  कौर  देश  के  सम्मान  का  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  ऐसे

 किस  तरह  चलेगा  कि  केवल  देश  ही  प्रधान  मंत्री  का  सम्मान  रक्खे  प्रौढ़  प्रधान  मंत्री  देश  का  सम्मान

 न  लोक  सभा  तो  प्रधान  मंत्री  का  सम्मान  करें  प्रधान  मंत्री  लोक  सभा  को  अपना  एक

 खिलौना  समझें  ?  यह  are  दोनों  तरफ  से  होना  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री

 की  नून  साहब  से  बात  करते  समय  पाकिस्तान  के  साथ  बात  करते  समय  थोड़ी  सावधानी  से

 काम  लेना  चाहिये था  ।  संधि  करते  ate  विग्रह  भी  राजनीतिक  की  एक  महान  कला  है  ।

 जो  व्यक्ति  संधि  विग्रह  में  कुदाल  नहीं  है  वह  राजनीतिशास्त्र  को  भी  नहीं  जानता  ।  वह  राज्य  चलाने

 की
 योग्यता  सिद्ध  नहीं  कर  सकता  है

 ।
 संधि  विग्रह

 के  समय
 वह  सावधानी  परमावश्यक  है  ।

 यें  )

 कुछ  कहना  है  तो  जोर  से  बोलो  ।  इस  हिन्दुस्तान के  नाश  का  प्रश्न  है  औरते ये  लोग

 हंसने बैठ  गये  इस  लोक  सभा  को  उपहास  बना  लिया  है  ।  बड़ी  से  बड़ी  बातों को  हास्य  विनोद

 में  टालना  चाहते  हैं  ।  केवल  जेब  में  पैसा  डाल  कर  कौर  बिल  बना  कर  घर

 इस  के  लिये  लोक  सभा  की  सदस्यता  नहीं  यह  गम्भीरता  पूर्वक  कार्य  करने  के  लिये  है  ।  झ्र गर

 कोई  शंका  हो  तो  जोर  से  बोलो  कौर  यदि  कोई  शंका  नहीं  है  तो  चुपचाप  बैठो  यह  कया  बात

 सदन  की  प्रतिष्ठा  को  ध्यान  में  रखना  परमावश्यक  है  ।

 मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  प्रधान  मंत्री  महोदय  जो  इतनी  महत्वपूर्ण  बात  कर  रहे

 वे  कह  सकते  थे  कि
 जो

 भी  कह  रहे  हैं  वह  मुझे  स्वीकार  मैं  प्रयत्न  लेकिन  श्राप

 जानते  हैं
 कि

 मेरे  सामने  भारत  का  संविधान  मेरे  सामने  लोक  सभा  सदन  है  ।  जा  कर

 श्राप  की  बात  रक्खा  उन
 को

 राजी  करने  का  प्रयत्न  करूंगा
 ।

 सदन
 विधान

 यदि  दोनों
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 ब्रज  नारायण

 में  किसी  प्रकार  का  मतभेद  उत्पन्न  नहीं  विधान  मना  नहीं  करता  ate  सदन  स्वीकार  कर  लेता

 तो  मैं  आपकी  बात
 को

 मानने  के  लिए  तैयार  हूं  शौर  आपको  यह  हिस्सा दे  दिया  जाएगा  ।

 ate  ऐसा  घरों  में  भी  होता  है
 ।

 घर
 का

 कर्त्ता  चाहे  वह  वृद्ध  मान  वृद्ध  वयोवृद्ध  श्रगर

 वह  किसी  से  बात  करने  जाता  है  यह  देखता  है  कि  उसको  वह  बात  स्वीकार  करने  में

 भ्रड्चन  तो  कहता  है  कि  मेरा  लड़का  भी  wa  बड़ा  हो  गया  है  हो  गया  है
 उससे

 पूछ  कर  में  यह  काम  कर  सकता  हूं  ।  तो  चलो  सदन  को  संविधान  को  छोटा  कह  कर

 भी  प्रधान  मंत्री  जी  इस  प्रकार  बोल  सकते  थे  ।  वह  समझते  कि  संविधान atk  लोकसभा

 के  वह  रिप्रेजेंटेटिव  तो  उनकी  प्रतिष्ठा  को  रखने  के  लिए  वह  इस  प्रकार  से  बोल  सकते  थे  कि

 भाई  अभी  हमारे  पिता  जी  जिन्दा  उनको  उनसे  पूछना  पड़ेगा ।  तो  दोनों ही  प्रकार  से  काम

 चल  सकता  पर  न  छोटा  बन  कर  श्र  न  बड़ा  बन  कर  उन्होंने  इस  प्रकार  बोला  बल्कि

 उनकी  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  ।  अब  यहां  भ्रांति  खड़ी  हो  गयी  कि  उनको  ऐसा  करने  का

 पूर्ण  रूप  से  अ्रधिकार नहीं  था  ।  तो  फिर  चले  सर्वोच्च  न्यायालय  के  सामने  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने

 agar  निर्णय  दे  दिया  कि  जब  तक  संविधान  का  संशोधन  न  हो  तब  तक  देने  का  अधिकार  नहीं

 तो  सोचा  कि  चलो  संविधान  का  संशोधन  कर  लेंगे  ।  अपने  आदमी बैठे  उनसे  कह  देंगे

 कि  हाथ  ऊंचा  कर  दो  ।

 हम  लोग  जो  यहां  बैठे  हैं  वह  प्रधान  मंत्री  जी  का  सम्मान  तो  करने  को  तैयार  हैं  परन्तु

 सम्मान  भी  सम्मान  के  साथ  होना  चाहिए  ।  एक  को  शझ्रपमानित करके  दूसरे  का  सम्मान  करना

 ठीक  नहीं  है  ।  हम  भ्र नेक ों  बार  भ्र नेक ों  बातों  में  प्रधान  मंत्री  महोदय  का  समर्थन  कर  चुके  हैं  ।  हमने

 आलोचना  करने  का  कोई  ठेका  नहीं  ले  रखा  है  प्रौर न  केवल  शासन  की  आलोचना  करने  यहां

 कराए  हैं
 ।

 इसलिए  मेरा  यह  निवेदन  कौर  खास  तौर  पर  मुझे  दुःख  इसलिए  होना  है  कि  जिस

 भूमि  में  पैदा  हुए  सुभाष  उस  भूमि  का  ear  कौर  उसके  पुनर्वास  अर्थात

 fara  में  होता  है  हमारा  फिर  हमसे  कहते  हैं  कि  इन  बिलों  को  कर
 दो

 पास  ।  तो  यह  किस  तरह  से  हो  सकता  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कौर  मेरी  प्रार्थना  है  कि

 जनता  की  बिना  राय  लिए  हमें  इनको  पास  नहीं  करना  चाहिए  ।  जनता हीं  इसे  देश  की  सच्ची

 प्रतिनिधि  जनता  का  देश  है  ale  जनता  का  ही  संविधान  है  ।  इसलिए जनता  से  बिना  पूछे

 इसको  पास  करना  उचित  न  होगा  ।  इस  दृष्टि  से  निवेदन  करके  कथन  समाप्त
 करता

 हूं  ।

 श्री
 च०  का०  :

 प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  विभाजन

 भ्रनुचित  था
 प्रौढ़

 विभाजन  के  रूप  में  एक  गलती  की  गई  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  का  विभाजन

 जिस  के  भ्राता  पर  किया  गया  वह  नक्ता  त्रुटिपूर्ण  था  श्र  मैं  ने  उस  भारत  सरकार  का

 ध्यान  gevo Fat में  हो  दिलाया  था  कथन  था  कि  इस  नकदी
 के  पर

 भारत
 को  ६००  वर्ग

 मेल के  क्षेत्र  से  हाथ  धोना  पडा  तथापि  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  को
 :

 |  उत्तर  दिया  गया  कि  इस  एकदो  में

 कोई  त्रुटि  नहीं  है  तथा  यह  वि  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  निशा  गलत  बनया

 था
 ।

 तथापि  यही  जबकि  पाकिस्तान  ने  पर  दावा  बात
 प  किताब से  नहीं

 कही ग  .
 ।

 जब  भारत  सरकार  से  मुझे  उचित  उत्तर  प्राप्त  नहीं  गदरा  तो  ने  सर  रेडक्लिफ
 को

 लिखा
 |

 उन्होंने  मुझे  एक  पत्र  लिखा  कौर  उस  ने  यह  बताया  कि  क्योंकि  वे  झपना  निणंय  दे  चुके  हैं  वे

 उस
 से  हटना  नहीं  चाहते  हैं  ।  मै  गोपालस्वामी  भ्रायंगर  से  मिला  ।  उन्हें  में  ने  सही  स्थिति

 समझाई  |  तथापि  उन्हों  ने  भी  यही  कहा  कि  यह  मामला  निश्चित  हो  चुका  है  हम  कुछ  नहीं
 कर
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 सकते  हैं  इस  के  मे  ने  बागे  न्यायाधिकरण  के  दोनों  न्यायाधीशों  को  तत्सम्बन्धी  पुस्तिका

 भजी  श्र  उन्हें  यह  बताया  कि  रेडक्लिफ  पंचाट  गलत  नक्शों के  आधार  पर  दिया  गया  है  ।  में

 इस  अधिकरण की  पाही  के  समक्ष  भी  मौजूद  था  |  श्री  चन्द्र दो खर  प्रायः  ने  भारत  तथा  पाकिस्तान

 के  महाधिवक्ताओओं  से  यह  पुछा  कि  क्या  ara  मलिंगा  के  निचले  क्षेत्र  का  मला  रखना  चाहते

 तथापि  दोनों  ने  ही  इस  सम्बन्ध  में  इन्कार  कर  दिया  |  श्राश्चयं  यह  है  कि  जब  भारत  सरकार

 मेरे  समक्ष  एक  याद  इष्टिकोण रख  सकती  है  तो  यही  इष्टि कोण  पाकिस्तान के  सम्मुख  क्यों  नहीं

 रखा  जाता  है  ।

 पाकिस्तान  को  बेरूबारी  दिये  जाने  से  बंगाल  में  काफी  फैसल  गया  बहुत  कुछ

 भ्रंश ों  में  यह  रोष  न्यायोचित  भी  है  ।  विभाजन  के  पहचान  से  बंगाल  के  ऊपर  भ्रापत्तियों  पर  आपत्तियां

 जाती  रहीं  ।  बेरूबारी  के  हस्तान्तरण  का  प्रदान  झा  गया  इस  का  क्या  परिणाम होगा  यदि

 किसी  राज्य  को  इस  प्रकार  ara  दिन  विपत्तियों  का  सामना  करना  पड़ेगा  तो  इस  का  नतीजा  एक

 दिन  भयावह  हो  सकता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जब  तक  हमारी  नीतियों  में  ही  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा  तब  तक

 राज्य  के  लोगों  को  शांत  रखना  बहुत  कठिन  होगा  ।

 सब  से  पहले  पश्चिम  बंगाल  को  पाकिस्तान  से  कराये  हुए  शरणार्थियों  को  बसाना

 के  दंगों  के  कारण  शरणार्थी  बंगाल  ७»  |  इस  के  पश्चात  Wa  संसद  के  निर्णय  के

 कारण  वेरूबारी  से  शरणार्थी  श्रायेंग  ।  एक  राज्य  के  लिय  इस  प्रकार  विषम  स्थिति  पदा  हो

 गई  है  ।  यद्यपि  हम  प्रधान  मंत्री  द्वारा  रखे  गये  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  तथापि  सरकार

 को  चाहिये  कि  ag  इन  विधेयकों  के  पारित  होने  से  होने  वाले  नतीजों  पर  भली  भारती  विचार  कर

 लेवें

 पित  tit  तथा
 जे  दैनिक-कायम  मंजी  जवाहरलाल  अ्रध्यक्ष  श्रीमान

 यह  प्रस्ताव  मेंने  यों  ही  एक  सामान्य  सा  प्रस्ताव  समझ  कर  नहीं  रखा  |  इसे  साधारण  समझा  भी  नहीं

 जाना  चाहिए  |  इस  के  साथ  बंगाल  में  जो  घटनायें  घटीं  शेष  भारत  में  जो  प्रतिक्रिया  हुई  उस  से

 प्रकटतया  हम  पर  काफी  भार  पड़ा  ।

 जिन  सदस्यों  ने  aaa  विचार  व्यक्त  किये  चाहे  उन्हों  ने  मेरी  प्रा लोच ना  की  है

 में  उन्हें  धन्यवाद देता  हूं  ।  इस  व्यापक  समझौते  को  ठीक  तरह  से  समझ  जो  विचार

 उन्होंने  व्यक्त  किये  हैं  उस  से  प्रकट  gars  कि  वे  लोग  काफी  बातों  से  सहमत  हैं  ।  इस  मामले से  बड़ी

 गहरी  भावनाग्रों का  सम्बन्ध  खासकर  बंगाल  के  लोगों  कौर  में  यदि  उन  ही  की  भांति  इस  पर

 पूर्ण  रूप  से  विचार  नहीं  कर  सकता  तथापि  में  उन  की  भावनाओें  को  समझता  अवस्य  हूं  ।

 श्री  भट्टाचार्य ने  Revo H Tales FT के  इतिहास  का  उल्लेख  किया  ।  उन्हों  ने  बताया  कि  गलत  मानचित्र

 कैसे  तेयार  किये  इरादी  इरादी  ।  इन्हीं  सब  बातों  से  तत्काली  कठिनाइयों  का  ज्ञान  होता  है  ।  भारत

 के  विभाजन  के  कठिन  काम  को  तब  हमें  करना  पड़ा  था  |  उत्तर  भारत  में  भारी  उथल-पुथल  हुई  शर

 उस  गंभीर  स्थिति  का  सामना  हमें  करना  पड़ा  ।  उन  उत्पातों  के  अ्रतिरिक्त  भारत  की  जनता  के  दिल

 एक  प्रकार  से  एक  दूसरे  से  विलग  हो  गये  थे  |  यह  कोई  छोटी  चीज  नहीं  थी  जो  भारत  में  हुई  परन्तु

 इसे  पसन्द  किसी  ने  नहीं  किया  ।  लोगों  ने  दुख  सहे  किन्तु  कया  हो  सकता  था  ;  कई  बार  हमें  ऐसी  चीजें
 a

 रणजी  में
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 सहन  करनी  पड़ती  हम  सदा  ही  अपने  भाग्य  के  अधिनायक  तो  नहीं  बने  रह  सकते  |

 उस
 समय  भी  हमें

 उन
 घटनाग्रों  के  कारण  महान  दुख  का  आभास  हम्ना  था  ।  विभाजन  हमारी  अपनी

 सहमति  से  हु  प्रा  किन्तु  हम  उस  पर  प्रसन्न  नहीं  थे
 ।

 विभाजन  की  मुख्य  समस्या  के  बाद  छोटी  छोटी  अनेक

 समस्या  रह  गयीं  हम  तब  से  १२  वर्ष की  अवधि  से  निरन्तर  उन  पर  विचार  करते

 जा  रहे  हैं  ।

 उस  के  बाद  कुछ  राज्य  क्षेत्र  को  दे  देने  या  हस्तांतरण  का  मामला  है  |  निस्सन्देह  यह  चीज

 क्षेत्र  समपंण  करना ही  है  परन्तु  हम  को  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  निरन्तर  १०  वर्षों  से  हम  इन

 समस्याओं का  हल  ढूंढते  प्रा रहें थ  ।  श्री  भट्टाच.यें  ने  कहा  कि  वह  कसे  श्री  गोपालस्वामी  आयंगार  के

 पास  गये  जो  उस  समय  पाकिस्तान  विषयक  काम  की  देखभाल  किया  करते  थे  ।  उस  समय  बड़े  पेचीदा

 मामले  उठते  थे  श्र  में  ने
 उन

 की  योग्यता  बुद्धिमत्ता  को  देखकर  इन  समस्या ग्र ों  का  निपटारा

 उन्हीं को  सौंपा  क्योंकि  मेरा  विचार  था  कि  वे  धीरज  से  मुझ  से  भी  ज्यादा  भ्रच्छी  तरह  से

 काम  कर  सकते  हैं  ।  जब  तक  वे  जीवित  रहे  तब  तक  इस  काम  को  वे  प्रच्छी  तरह  से  चलाते रहे  ।

 जब  श्री  श्री  के  पास  गये  उन्हों  ने  अपने  थ  रखे  तब  श्री  श्रय्यंगार  ने  उन

 परिस्थितियों  में  स्पष्ट  उत्तर  दिया  कि  चाहे  कैसे  भी  समझा  एक  मध्यस्थ  नियुक्त  किया  जा

 चका  है--श्रोत  यह  भी  fra  हो  चका  है  कि  मध्यस्थ  के  निर्णय  के  विरुद्ध  ata  न  की  जायगी  ।

 जो  कुछ
 भी

 मध्यस्थ  का  fig  होगा  या  हमें  वही  स्वीकार  करना  होगा  |

 अब  श्राप  एक  ate  चीज  याने  चिटगांव  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  भी  विचार  कीजिये  ।  यह  बात  मेरी

 समझ  में  नहीं  arg  कि  रेडक्लिफ  ने  उन  क्षेत्रों  को  पाकिस्तान  के  हवाले  कसे  किया
 ।

 यदि  हिन्दू  मुस्लिम

 ग्रा घार  पर  बंटवारा  था  तो  उन  पहाड़ियों  में  न  हिन्दू  थे  न  मुसलमान  |  वहां  पर  बौद्ध  थे
 ।

 परन्तु

 तब  भी  वह  क्षे  पाकिस्तान  को  दिया  गया  ।  हमें  इस  चीज़  का  भारी  दुख  gal  लेकिन  हम  इस  के

 विरुद्ध  पील  नहीं  कर  सकते  थे  ।  हमें  विवाद  हो  कर  इसे  मानना  पड़ा  |

 सभा  को  स्मरण  होगा  कि  जब  श्री  रेडक्लिफ  ने  अपना  पंचाट  दे  दिया  तब  पाकिस्तान

 में  लाड  माउंटबेटन  के  विरुद्ध  बड़ा  भारी  झ्रांदोलन  चला  कि  उन्हों  ने  श्री  रेडक्लिफ  पर  असर  डालकर

 भारत  का  पक्ष  कराया  है  |  वहां  बड़ा  भारी  हंगामा  मचा  था  कौर  यह  सब  था  क्योंकि  इस  का

 मतलब
 था

 कि  अ  माउंटबेटन  ने  गुप्त  रूप  से  अनियमितता  की  है  कौर  न्यायाधीश  पर  गलत
 त

 से  प्रभाव  डाला
 |

 परन्तु  लाड  माउंटबेटन  इस  का  प्रत्युत्तर
 तो

 नहीं  दे  सकते  थे
 ।  न

 ही  उत्तर  देना
 उन

 के  लिये  वांछनीय  था  ate  वस्तुतः  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  ने  उन  से  Vesa  व्यवहार

 भी  किया  ।  एक  बार  उन्हें  भारत  जाना  था  प्रौढ़  शायद  उन्हों  ने  उन  के  विमान  को  पाकिस्तान  पर

 से  उड़ने
 की  भी

 झ्र नुम ति  नहीं  दी  ।  उन्हों  ने  कहा  कि  तुम  ने  पंजाब  में  गुरुदासपुर  जिले  का  एक  भाग

 हिन्दुस्तान  को  दिलवा  दिया  है  हमें  इस  की  भारी  नाराजगी  है  ।  परन्तु  यह  सारी  बात  निराधार

 थी  ।
 परन्तु  हमें  भी  भ्रच्छी  या  बुरी  सभी  चीज़े  उस  समय  माननी  पड़  रही  थीं

 ।
 हम  ने  रेडक्लिफ

 पंचाट  को  तब  स्वीकार किया

 श्री  भट्टाचायं  ने  वै  दैनिक-कार्य  मंत्रालय  के  ओवर  सचिवों  are  के  पत्रों  का  हवाला  दिया  जिस

 में  पंचाट  के  स्वीकार  किये  जाने  की  बात  थी  ;  किन्तु  उस  समय  स्थिति  ही  ऐसी
 थी  ।

 कठिनाइयां

 बाद  में  बायीं जब  इन  मामलों  की  जांच  की  गई  फिर  से  कुछ  मामलों  को  न्यायाधीश
 श्री

 बागे  के  सामने  रखा  गया  ।  किन्तु  यह  बात  भी  सच  है  कि  श्री  बागे  के  सामने  बेरुबाड़ी  की  समस्या
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 पाकिस्तान  ने  भी  इसे  नहीं  हालांकि  बाद  में  इसे  उठाया  लेकिन  उस  चीज़  को

 बीते  भी  ars  या  नौ  वर्ष  हो  चुके  हैं  ।

 श्री  गह  ने  कहा  कि  ReKo  से  ही  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  इस  बात  का  विरोध  करती  चली

 झा  रही  है  कि  बेरुबाड़ी  का  हस्तांतरण  न  हो  are  पाकिस्तान  का  अधिकार  वहां  न  माना  जाय

 बिल्कुल ठीक  है  ।  REX  से  भारत  सरकार  भी  इस  मामले  में  ae  gag  मामलों  में  निरन्तर सं वर्ष

 करती  रही  ह  कि  पाकिस्तान  का  कोई  हक  नहीं  है  ।  यह  झगड़ा  निरन्तर  आठ  से  चला

 रहा  है  ate  इस  बीच  किसी  चीज़  का  भी  फैसला  नहीं  हो  पाया  है  ।  बंगाल  तथा  पंजाब

 सभी  स्थानों  के  झगड़े  जैसे  के  तैसे  पड़े  थे  ।

 इस  के  बाद  एक  छोटी  सी  घटना  हुई  ;  श्रीराम  में  तुकेरग्राम  के  कब्जे  से  हमारी  जनता  बड़ी

 उत्तजित  हो  उठी  थी  ।  यह  बात  ठीक  भी  थी  ।  तुकेरग्राम  के  बारे  में  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  भारत

 तथा  पाकिस्तान  के  पच्चि  कोई  झगड़ा  ही  नहीं  था  ।  अचानक  उन  लोगों  ने  इस  पर  कब्जा  जमा

 लिया  ।  यह  क्षेत्र  १००  एकड़  के  करियर  था  या  शायद  २००  एकड़  हो  |  यह  क्षेत्र  नदी  के  उस  कौर  था

 शर  हम  प्रासानी  से  वहां  पहुंच  नहीं  सकते  थे  ।  तदापि  हमें  बड़ा  क्रोध  fH  वह  लोग  इस  तरह

 की  कार्यवाही  करें  |  हमें  उन  के  तरीके  पर  बड़ा  भारी  दुख  हुआ  |  यह  प्रत्यक्ष  आ्राऋमण था  इसी  कारण

 यह  सभा  प्रौढ़  सारा  देश  उत्तजित  हो  उठा  था  |  परन्तु  यह  कोई  मूलभूत  चीज  नहीं  थी  ;  इस  का

 किसी  बात  के  निर्वचन  से  सम्बन्ध  नहीं  था  ।  wea  सभी  विवाद  किसी  न  किसी  तरह  से  बागे  पंचाट

 से  सम्बन्धित  Pat  एक  दो  चीजें  ऐसी  थीं  जिन  का  उन  से  ease  रूप  से  निर्देश  नहीं  था  ।  यह

 अक्सर  कहा  जाता  रहा  है  कि  हम  ने  इस  मामले  पर  स  तौर  ही  कार्यवाही  की  ।  किन्तु  यह  बात

 गलत  है  ।  हम  ने  गलती  की  हो  यह  अलग  चीज  है  किन्तु  यह  सारा  अनुभव  थका  देने  वाला  हर

 उन्हीं  बातों  पर  चर्चा  होती  थी  ।  अघिकारी  स्तर  पर  चर्चा  चलती  थी  क्योंकि  मामले

 ऐसे  पेचीदा  थे  कि  सिवाय  विशेषज्ञों  के  इन  पर  कोई  कौर  बारीकी  से  विचार  नहीं  कर  सकता  था  ।

 किसी  दस्तावेज  के  निर्वचन  का  मामला  सिद्धान्त  का  नहीं  होता  |

 यह  श्री  रेडक्लिफ  तथा  श्री  बागे  के  पंचाटों  के  निर्वचन  का  प्रश्न  था  के  उन्हें  /  कसी  तरह  ठीक

 समझा  पिय  कहां  तक  हमें  लाभ  हो  ।  ऐसा  रवैया  तो  नहीं  जा  सकता  था  जिस  चीज

 को  श्री  बागे  ने  एक  तरह  से  कहा  यदि  उस  से  स्थानीय  लोग  सहमत  नहीं  हैं  तो  उस  पर  आपत्ति

 की
 जाय  ।  एक  दस्तावेज  के

 /
 निर्वाचन  के  मामले  में  जनसाधारण  का  ae  वान  करना  भी  उचित  नहीं

 दीखता  ।

 हम  इन  विषयों  पर  पाकिस्तान  के  साथ  वर्ष  TH  पत्रव्यवहार  करते  रहे  हैं  |  पत्रों का  बहुत

 मोटा  पुलिन्दा  है  पाकिस्तान  ने  श्री  बागे  को  यह  मामला  नहीं  सौंपा  था
 |

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  समझौते  के  लिये  दो  पक्ष  यह  बात  सही  है  किन्तु  झगड़े

 के  लिये  भी  दो  पक्ष  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  झगड़ा  तो  एकਂ  भी  कर  सकता  है  |  झगड़ा  चाहे

 पूर्ण  हो  या  साधारण  यह  बात  है
 |

 झप  सीमान्त  समस्याओं  को  लीजिये  ।  इन  में  से  कुछ  तो  इतनी  पेचीदा  हैं  कि  मेँ  भी  पुरी  तरह

 इन्हें  समझ  नहीं  पाया  ।  मुझे  उन  झगड़ों  को  ऐसे  पदाधिकारियों  के  हाथों  में  सौंपना  पड़ा  जो  उन्हें  ठीक

 प्रकार  से  समझ  कर  हल  कर  सकते  थे
 ।

 किन्तु  मुख्य  रूप  से  में  ने  केविनेट  को  इस  की  विस्तृत

 कारी  सदा  दी  है  ।  में  केबिनेट  पर  इन  की  जिम्मेदारी  नहीं  डाल  सकता  परन्तु  उन्हें  जानकारी  सदा

 दी  जाती  रही  है  ;  क्योंकि  यह  महत्वपूर्ण  मामला  था  ।
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 इस  प्रकार  जहां  इतने  सम्मेलन  हो  जाय  तो  कभी
 न

 कभी  किसी  न  किसी  को  ऐसी  जिम्मेदारी

 जरूरी  लेनी  पड़ती  है  कि  इधर  या  उघर  एक  fara  कर  लिया  जाय  कौर  प्रति  देशों  के  प्रतिनिधियों

 खासतौर  से  मंत्रियों  प्रधान  मंत्रियों  से  बातचीत  की  जाय
 ।

 इस  तरह  की  भ्रन्तर्राष्ट्रीय बातचीत

 में  यों  ही  किसी  बात  पर  करते  रहना  श्रासान  काम  नहीं  ।  किसी  बात  से  श्राप  सहमत  न  हों

 तो  ग्रुप  कर  दें  तो  ठीक  है  लेकिन  जब  are  समझते  हैं  कि  समझौता  ठीक  है  इस  तरह  का

 रवैया  भ्र पना ना  करगिल  होता है  ।  किसी  न  किसी  को  उत्तरदायित्व लेना  पड़ता  है  ।  यह

 चीज  है  कि  कोई  गलती  कर  जाय  या  गलत  चला  जाय  ।

 इस  मामले  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  से  पूर्व  कराची  तथा  दिल  में  कई  बार  ऊंचे  अफसरों

 के  सम्मेलन  हुए  में  उनको  ज्यादा  सक्षम  समझता  था  क्योंकि  वे  लोग  विषय  की  पेचीदगी  को

 समझते  थे  ।  हमारे  कॉमनवेल्थ  सचिव  मुझ  से  ज्यादा  इस  विषय  की  विस्तृत  बातों  को  समझते  थे  ।

 मैं  प्रकार  उनकी  सलाह  लेता  था  किन्तु  नीति  का  निर्णय  करता  था  |  उन्हें  पूरे  का  ज्ञान  है

 a  इस  बारे  में  सम्बद्ध  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  से  उन्होंने  कई  बार  बातचीत  भी  की  ।  इस  कारण

 ऐसा  सोचना  भी  गलत  है  कि  परामशं  करने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  यह  तो  एक  लम्बा  सिलसिला है  |

 सब  की  सलाह  के  बाद  airs  निर्णय  किया गया  है  ।  उसके  लिए  में  जिम्मेदार हूं  ।  में  ने

 भ्रपने  केबिनेट  के  कुछ  साथियों  से  भी  परामर्श  उनके  सामने  भी  वही  तथ्य  थे  जो  मैंने  उन्हें

 बताये  ।  यह  कहा  जा  सकता है  कि  अखिरी  निर्देश  औपचारिक  रूप  से  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 को  नहीं  भे  जा  क्योंकि  हम  सोचते  थे  कि  चूंकि  उनके  प्रधान  से  बातचीत  कौर  सलाह

 हो  ही  चुकी  है  हम  |  बढ़  सकते  हैं  ।  में  पक्ष  में  तर्क  नहीं  दे  रहा  हूं  वरन्  केवल  पृष्ठ  भूमि

 की  ही  व्याख्या कर  रहा  हं  ।  हमने  यह  समझौता  कर  लिया  |  बेरुबाड़ी  के  बारे  में  एक  व्यक्ति

 भ्रतेक  राय  बना  सकता  है  क्योंकि  निर्वाचन  के  मामले  में  यह  विषय  स्पष्ट  नहीं  था  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 मध्यस्थता  का  कुछ  अनुभव  होने  के  कारण  यह  चीज  मुझे  भी  ease  हो  गयी  कि  नयी  मध्यस्थता

 का  परिणाम  क्या  निकल  सकता  है  ।  व्यापक  दृष्टि  से  देखते  हुए  हमें  इस  में  प्रवेश  लाभ  दृष्टिगोचर  हुए  ।

 वास्तव  में  झगड़ा  अनेक  क्षेत्रों  के  बारे  में  जिसमें हिली  क्षेत्र  भी  था  ।  असाम में में  १२  गांवों का

 एक  क्षेत्र  था  जिसके  बारे  में  हमें  काफी  अड़चनों  का  सामना  करना  पड़ा  था  |  वह  अड़चन  न्यायाघीश

 चंद्रशेखर  के  अपने  दृष्टिकोण  रखने  के  कारण  मैदा  हुई  क्योंकि  उन्होंने  हमारे  मामले  के  विरुद्ध

 रायदेदी थी  ।  हालांकि  उन्होंने  प्रगति  राय  यों  ही  सरसरी  तौर  पर  दी  किन्तु  श्राप  कल्पना  की  जिये

 कि  जब  हमारे  अपने  न्यायाधीश  ही  ऐसा  कहें  तो  यह  कठिनाई  कितनी  बड़ी  हो  जाती  है  ।  किन्तु  हम

 मामले में  लड़े  १२  गांवों  के  सम्बन्ध  में  मामला  हमारे  पक्ष  में  हुन  |

 इस  निरंतर  संघर्ष  के  भी  हम  कहीं  ऐसी  स्थिति  पर  पहुंच  सके  जो  कि  सामूहिक  रूप  से

 हमारे  लिये  अच्छी  थी  प्रौर  कुछ  निश्चित  थी  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  सब  बातों  पर  भ्रच्छी  तरह  से  विचार

 कर  लेने  के  बाद  हम  इसी  नतीजे  पर  पहुंचे  हैं  कि  सीमा  सम्बन्धी  झगड़ों  को  निपटाने  की  बात  के

 भ्र लावा  यह  चीज़  भारतीय  जनता  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  की  रियाया  के  लिए  हितकारक  ही  थी  ।  अतः

 ऐसी  स्थिति  में  यह  कहने  का  फायदा  नहीं  होता  कि  हम  इस  चीज  को  संसद  के  सामने  रखेगे
 शर

 लोग  चले  जाइये  ।  ऐसी  परिस्थितियों में  यह  तो  हो  नहीं  सकता  था  ।  हम  ने  जोखिम ली  a  यह

 निर्णय  कर  लिया
 ।

 यद्यपि  यह  उपमा  ज्यादा  उपयुक्त  तो  नहीं  है  किन्तु  झाप  प्रपत्र  में  किसी

 सेनानायक  को  यह  तो  नहीं  कह  सकते  कि  वह  वहां  पर  fia  न  करके  संसद  की  सलाह  ले
 ।

 वहीं

 आपको  निर्णय  करके  तुरंत  कार्यवाही  करनी  पड़ती  है  ।  यदि  arg  गलती  करते  हैं  उस  समय
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 हानि  उठानी  पड़ेगी  ।  इसलिए  इस  पृष्ठभूमि  पर  ध्यान  रखते  हुए  हमें  इन  सब  बातों  पर  विचार

 करना  चाहिए  ।  हम  ने  इस  विषय  पर  बार  बार  सोचा  ।

 प्रोफेसर  हीरेन  मुकर्जी  ने  एक  कौर  सवाल  पुछा  है  जो  मेरी  राय  में  उनकी  ज्यादती  ही  थी  ।

 उन्होंने  कहा  विधि  मंत्री  इस  विधेयक  को  क्यों  पेश  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  विधि  मंत्री  क्यों  जबकि

 इसका  सम्बन्ध  मेरे  मंत्रालय  से  है  ।  यह  सवाल  ही  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  |

 ही०  ना०  मुकदमों  :
 मैं  ने  सवाल  नहीं  पूछा  था  ।  मैं  ने  बताया था  कि

 कलकत्ता  के  कांग्रेसी  समाचारपत्र  ऐसा  निराधार  प्रचार  करके  सिद्ध  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि

 विधि  मंत्री  इसका  समर्थन  नहीं  करते  ।

 put  जवाहरलाल  नेहरू  :
 बिलकुल  शुरू  से  इसका  सारा  काम  में  ने  ही  किया  है  ।  इसका  ताल्लुक

 मेरे  ही  मंत्रालय  से  इसलिये  इसका  भार  किसी  दूसरे  मंत्री  के  कंधों  पर  रखना  मेरे  लिये  उचित  नहीं

 था  ।  विधि  मंत्री  के  अ्रपने  विचार  जो  भी  इसके  भावात्मक  पहलू  के  बारे  में  उनके  जो  भी

 विचार  लेकिन  जहां  तक  इस  के  कानूनी  पहलू  का  ताल्लुक  मेंने  विधि  मंत्री की  सलाह  कौर

 सहमति के  बिना  कोई  क़दम  नहीं  उठाया है  |

 श्र
 प्रोफेसर  मुकर्जी  का  ख्याल  है

 कि
 में

 1.0
 दाऊद  का  इस्तेमाल  करने  से  घबराता

 जैसे  कोई  दूसरा  शब्द  इस्तेमाल  करने  से  यह  भ्रम्यपंण  नहीं  रह  पायेगा  ।  शब्दों  का  यह  फर्क  मेरी  तो

 समझ  में  नहीं  कराया  ।  ५  तो  है  ही  ।  साथ  यह  भी  सौ  फी  सदी  सही  है  कि  यह  समस्या

 देश  के  बंटवारे  से  ही  पैदा  हुई  है  ।  यह  ्  इसलिये  है  कि  संविधान  ने  भारत  की  सामानों

 के  विवरण  में  इस  इलाके  को  शामिल  किया  है  ।

 थ्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  फिर  महान्यायाधिवक्ता  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  भारत

 सरकार  की  शर  से  यह  दलील  कसे  पेश  की  कि  यह  झभ्यपंण  नहीं  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  ने  रूस  :  अभ्यपंण  है  या  इस  पर  बहस  नहीं  थी  ।  वहां  बहस  तो  इस

 सवाल  पर  थी  कि  इसके  लिये  तरीका  क्या  झ्र पना या  जाये  ।  तरीके  के  बारे  में  हमारे  दिमाग  में  दाक

 जरूर  था  इसीलिये  इसको  उच्चतम  न्यायालय  में  भेजा  गया  था  ।  ड्राप  चाहे  इसे

 या  | ह  उससे  इस  मामले  का  सार  तो  नहीं  बदल  जाता  |

 चूंकि  पाकिस्तान  पे त्ञाल्ल क  रखने  वाले  ये  मामले  बड़े  पेचीदा  इसलिये  इनके  बारे  में  कोई  भी

 कदम  मेँ  भ्रकेले  नहीं  उठाता  ।  मै  अपने  किसी  पुराने  सहयोगी  को  जरूर  भ्रपने  साथ  रखता  हूं  ।

 सरदार  स्वर्ण सिह मेरे  साथ  थे  ।  एक  बार  उनकी  मौजूदगी  में  ही  जा  काफी  कुछ  उनकी

 कोशिशों  की  वजह  से  ही  वह  हमारे  लिये  फायदेमंद  रहा  ।  वैदेशिक  कार्य  के  लिये  एक  कैबिनेट

 कमिटी  भी  बनी  हुई  जिसकी  don  जब-तब  होती  रहती  हैं  ।  हम  सभी  इन  मामलों  में  एक-दूसरे

 से  चर्चा  करते  रहते  हैं  ।  मेरे  पास  रोज  कई  तार  भी  शरमाते  रहते  हैं  ।  तो  हम  इसी  ढंग  से  इन

 मामलों  में  काम  करते  हैं  ।  श्री  भट्टाचायें  का  कहना  है  कि  कोई  दस्तावेज़  जाली  होगा  ।  श्री

 रेडक्लिफ  ने  जब  वे  मांगे  तब  उसे  ठीक  माना  गया  था  |  इतनी  बात  कतई  सही  है  ।  श्री

 भट्टाचायं  ने  जो
 भी

 वह  बाद  की  बातें  हैं  ।  ये  सभी  आरोप  बाद  में  लगाये  गये  कई  बरस

 श्री  भट्टाचार्य  की  जांच  पड़ताल  के  कई  बरस  बाद  |  उस  वन  हमें  इन  सब  का  कोई  पता

 नहीं था
 see

 कल  wast  में
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 श्री  वाजपेयी  ने  शायद  कहा
 कि

 मुझे  इस  मामले  में  बड़प्पन  दिखाना  चाहिये  था  ।  मझे  मान

 लेना
 चाहिये  था  कि  मेंने  ग़लती  की

 ।
 मुझे  उनके  ठीक-ठीक  दाऊद  याद  नहीं  ।  जो  भी  में  जो

 बात
 रहा  उसी  को

 न
 कहने  का  मुझ  पर  कुछ  आरोप  जैसा  लगाया  गया  है  ।  astra  सी

 चीज़  है
 ।

 मतलब  उसका  यह  था  कि  मेंने  बाद  में  अ्रपनी  ग़लती  महसूस  कर  पर  उसे  स्वीकार

 करने  का  बड़प्पन  नहीं  दिखाया  |  अब  से  में  ग़लतियां  मान  लिया  करूंगा  |

 में  इस  मामले  के  बारे  में  बड़ी  स्पष्टता  से  काम  लेना  चाहता  हुं  ।  उस  वख्त  मेरे  दिमाग  में  यह

 बात  साफ  थी  कि  यह  पूरा  बेरुबाड़ी  हमारे लिये  फायदेमंद  हालांकि

 उसके  कुछ  पहल  ऐसे  थे  जिनसे  हम  सहमत  नहीं  थे  ।  उस  करार  को  फायदेमंद

 समझ कर  मेंने  उस  करार  से  सहमति  प्रकट  की  थी  ।  भी  मेरी  यही  राय  है  ।

 उस  वक्त  मेंने  यह  महसूस  नहीं  किया  था  कि  उसका  कुछ  लोगों  पर  wae  भी  पड़ेगा  ।  बात  सही  है

 कि  तब  मेंने  इस  पहलू  पर  नहीं  सोचा  था  कौर  किसी  ने  मुझे  बताया  भी  नहीं  था  कि  उस  इलाके  की

 भ्राबादी  कितनी  हे  कौर  कितने  लोगों  पर  करार  पड़ेगा  ।  जसे  भी  झा  यही  था  |

 मैंने  इस  पहलू  पर  सोचा  ie  न  किसी  ने  इसकी  तरफ  मेरी  तवज्जह  ही  दिलाई  |  इसका  मुझे

 गौर  बाद  में  जब  यह  पहलू  मेरे  सामने  तो  मुझे  इसका  दु:ख  हुजरा  |  दुःख  इस  बात  का  नहीं

 कि  करार  अच्छा  नहीं  इसलिये  fae  जहां  हमें  कुछ  देना  पड़ा  वहीं  हमने  कुछ  लिया  भी  है  ।

 दुःख  मुझे  इस  बात  का  हुमा  कि  इस  करार  का  इतने  लोगों  पर  पड़ेगा  कौर  पाकिस्तान  से  जाने

 वाले  वे  शरणार्थी  एक  बार  फिर  शरणार्थी  बन  जायेंगे  ।  लेकिन  उसके  बारे  में  हम  कर  भी  क्या

 सकते  सिवाय  इसके  कि  उनको  बसने  में  मदद  दें  ।  वह  तो  हमारा  फर्ज  है  ।  मेंने कल  वायदा

 भी  किया  था  कि  उनको  बसने में  इम  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  देंगे  ।  इतना  सब  होते  हुए  मेरा  यही

 ख्याल  है  कि  पूरे  देश  के  हित  शर  यहां  तक  कि  बंगाल  के  भी  हितों  के  नजरिये  इस  करार  से  हमें

 निसार  के  मुकाबले  फायदे  ही  ज्यादा  होंग े।

 fat to  ato  मकरो  :  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  इस  पहलू  की  प्रोर  कयों  नहीं  गया
 ?  उन्होंने

 कयों  नहीं  सोचा  कि  भारत  के  राज्य  क्षेत्र  से  लगे  हुए  इस  क्षेत्र  की  अत्यधिक आबादी  गर  मुसलमानों

 की  ्र  उसे  पाकिस्तान  को  नहीं  दिया  जा  सकता ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  म॑  ने  प्रभी  बताया  कि  उस  इलाके  की  आबादी  किस  ढंग  की  है

 यह  मझे  पता  नहीं  था  ।  मुझे  पता  नहीं  था  कि  उस  इलाके  में  बहुत  ज्यादा  तादाद  में  गर-सलमान

 लोग  रहते  या  नहीं  ।  बेरुबाड़ी  के  एक  हिस्से  में  mead  बहुत  कम  हालांकि  दूसरा  हिस्सा

 काफी घना  बसा  है  ।  लेकिन  हमारे  दिमाग़  में  उस  वक्त  यह  सवाल  उठा ही  हम  नक्शों  वगैरह

 पर  ही  गौर  करते  रहे  ।  में  मानता  हं  कि  भ्राबादी  के  बारे  में  भी  जांच  कराई  जानी  चाहिये  थी  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  दान  प्रौढ़  उपहार  देने  की  भी  बात  कही  है  ।  वे  कह  सकते  हालांकि

 सचाई  से  उसका  कोई  ताल्लुक  नहीं  ।  पहली  बात  तो  यह  कि  यह  करार  किसी  सरसरी  बहस  का  नतीजा

 नहीं  इस  पर  बरसों  श्र  महीनों  तक  बात  चलती  रही  है  ।  हर  तरह  के  छोटे  बड़े  तक्वा  पेश

 होते रहे  हैं  ।  दूसरी  चीज  यह  कि  कुछ  छोड़  देने  का  सवाल  ही  नहीं  था  ।  लोग  कह  सकते  हैं  कि

 हमारे  मुकाबले  पाकिस्तान  को  कायदा  है  ।  ठीक  करार
 परौ

 भ्रच्छी  संधियां  वही

 कहलाती  हैं  जिनसे  दोनों  पक्षों  को  फायदा  हो  ।  नुकसान  होना  तो  तभी  कहा  जा  सकता  है  जब  कुछ
 a  a  aa

 मल  अंग्रेजी  में
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 देने के  बदले  में  श्रापको  बिलकुल  कोई  फायदा
 न  हो  ।

 ae  सीधे  झाप  ही  में

 तो  दूसरे  पक्ष  को  शिकायत  बनी  रहती  है
 ।  इसी  वजह  से  सभा  में  कई  बार  शिकायतें  की  गई  हैं  कि

 पाकिस्तान ने  सीमा  पर  हमले  किये  हैं  ।  ऐसी  शिकायत  वाजिब  होती  लेकिन  हमेशा  नहीं  क्योंकि

 पाकिस्तान  का  कहना  है  कि  वे  उनके  इलाक़े  हैं  जिन  पर  हमने  क़ब्ज़ा  कर  रखा  है  |

 तो  जब  तक  ऐसे  विवादग्रस्त  क्षेत्र  रहते  हमारा  झगड़ा  बराबर  बना  रहता  है  इस  झगड़े

 को  ख़त्म  कर  देना  एक  बहुत  बड़ी  बात  है  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  फेनी  नदी  सम्बन्धी  विवाद  का  उल्लेख  किया  है  कि  पाकिस्तान  ने

 तीय  नाविकों  को  वहां  कराने  जाने  की  मनाही  कर  दी  है
 ।

 जब  मैं  यह  कहता  हूं  कि  हमने  सीमा  सम्बन्धी

 झगड़ों  को  निबटा  दिया  है  तो  मैं  इस  बात  की  गारंटी  नहीं  लेता  कि  भारत  ate  पाकिस्तान  के
 बीच

 किसी  कौर  प्रकार  के  झगड़े  नहीं  होंगे  लेकिन  इतनी  बात  ज़रूर  है  कि  वे  झगड़े  सीमा  सम्बन्धी  नहीं  होने

 चाहियें  waar  वे  की  प्रत्यक्ष  प्रतिक्रिया  के  फलस्वरूप  नहीं  होने  चाहियें  ।

 किसी  दूसरी  बात  को  लेकर  ही  कोई  दूसरा  झगड़ा  उठ  खड़ा  होता  है  तो  यह  बात  दूसरी  है  ।  जहां तक

 कि  फेनी  नदी  में  मछली  पकड़ने  तथा  दूसरी  बातों  का  सम्बन्ध  है  उनके  बारे  में  दोनों  पक्षों  के  बीच

 एक  ग्र स्थायी  समझौता  हो  गया  है  ।  प्रौर मैं  समझता  हूं  कि  उस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  होगा
 |

 लेकिन  मेँ  किसी  बात  की  कोई  गारंटी  नहीं  ले  सकता  ।  यह  तो  एक  अलग  ही  मामला  है  जो  दोनों  देशों

 के भ्रापसी  सम्बन्धों  एवं  भ्रमण  बातों  पर  निसार  करता  है  ।

 इसलिये  यह  हमें  बड़ा  लाभ  हुजरा  है  |  पंजाब  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  है  कि

 स्तान  को  इससे  कितना  लाभ  दत्र  है  |  तुकेरग्राम  का  मामला  उतना  महत्व  का  नहीं  हैं  लेकिन  वह

 आसाम के  पास  गया  है  ।  और ये  सभी  बातें  सभा  को  बता  दी  गयी  हैं  ।

 बहुत  कुछ  इस  बारे  में  कहा  गया  है  कि  करार  जो  किये  जाते  हैं  उनके  बारे  में  संसद  से  परामर्श

 नहीं  लिया  जाता  ।  कहने  में  तो  यह  बात  ठीक  लगती  है  लेकिन  व्यवहार  में  इसका  लाना  बड़ा  कठिन

 है  ।  हमारे  तथा  विदेशों  के  बीच  रोजाना  ही  करार  होते  रहते  हालांकि  वे  इतने  महत्वपूर्ण

 नहीं  होते  श्र न  सीमा  सम्बन्धी  बातों  से  उन  का  कोई  सरोकार होता  है  ।  लेकिन  रोजाना  ही

 व्यापार  तौर  संस्कृति  wis  के  बारे  में  करार  होते  रहते  हैं  ।  पर  यह  उम्मीद  करना  कि

 उन  सबको  यहां  सभा  में  लाया  ही  जायेगा  भ्र वास्तविक  है  ।

 यह  सवाल  उठाया  जा  सकता  है  कि  sare  ऐसी  बात  हो  तो  ae  करारों  की  बात  तो  रहने

 दीजिये  लेकिन  जो  महत्वपूर्ण  करार  हैं  उन्हें  तो  यहां  सभा  में  लाया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  इसमें

 फक  करना  कि  कौन  महत्वपूर्ण  झ्र  कौन  नहीं  बड़ा  कठिन  है  ।  महत्वपूर्ण करारों  में  भी  दो  प्रकार  से

 कार्यवाही  हो  सकती  है  :  एक  अमरीकन  पद्धति  we  दूसरे  ब्रिटिश  पद्धति  से  ।  यह  अमरीकन

 पद्धति  केवल  करारों  पर  ही  लाख  नहीं  होती  बल्कि  संविधान  सम्बन्धी  मामलों  तथा  are  सभी  प्रकार  के

 दूसरे  मामलों  पर  भी  लागू  होती  है  जो  हम  करते  हैं  ।  अमरीकी  पद्धति  में  प्रेस  न्यायपालिका

 श्र  उच्चतम  न्यायालय  ale  सभी  के  अधिकारों  का  फैलाया गया  है  ।  यह  सब  इसलिये किया  गया

 है  एक  का  दूसरे  के  ऊपर
 पर

 नियंत्रण  रहेतथा  वापस  में  एक  दूसरे  पर  अंकुश  रख  सके  ।  एक  दृष्टिकोण

 तो  यह  हो  सकता  है  कि  भले  ही  यह  बरच्छा  हो  अथवा  बुरा  ।  जहां  तक  मेरा  जाती  मामला  है  मैं  इसे

 बहुत  अच्छा  नहीं  समझता  |  मेरे  विचार  में  तो  यह  श्रौपनिवेशवादी  है  ।  यह  तो  पुराने  श्रौपनिवेशवादी

 संविधान  का  विकास  स्वरूप  ही  है  ।
 संयुक्त  राज्य

 अमरीका  की
 जनता  प्रगतिवादी  है  अतः  उसने

 झपने
 प्राय  को

 उसके  अनुरूप  बना  लिया  लेकिन  फिर
 भी

 यह  ऐसा  संविधान  है  जो  पुराना  है  ।

 1702(Ai)
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 ही०  ना०

 ब्रिटिश  पद्धति  दूसरे  ही  ढंग  की  है  ।  ब्रिटिश  पद्धति  में  संसद  ही  सर्वोच्च  है  ।  वे  जो  चाहें  वे  कर  सकते

 वहां
 की

 संसद  सब  कुछ  कर  सकती  है
 ।

 हमने  भ्र पने  यहां  संसद  की  जानबूझ  कर  ब्रिटिश  पद्धति

 भ्रपनाई  HH  केवल  इतना  है  कि  हमारा  देश  संघानीय  है  प्रौढ़  उनका  एकीय  ।  यह  ठीक  है  कि  यह

 संघानीय  पद्धति  हमने  बहुत  कुछ  ग्रंथों  में  रम  रिकी  से  ली  है  कौर  शोष  बातों  के  लिये  हमारे  यहां  ब्रिटिश

 पद्धति  है  संसद  भी  ब्रिटिश  पद्धति  पर  कार्य  कर  रही  मोटे  तौर  पर  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि

 संसद  के  हाथ  में  सभी  सत्ता  थोड़ी  सी  सत्ता  कम  है  तो  उसका  कारण  यह  है  कि  हमारे  यहां  लिखित

 संविधान  है
 तो

 उनके  यहां  लिखित  |  उस  दृष्टि  से  इसकी  सीमा  कुछ  सीमित  है  ।  लेकिन यह  बात

 भी  छोटी सी  है  क्योंकि  हम  अपने  संविधान  में  भ्रन्ततोगत्वा  परिवर्तन  कर  सकते  हैं  ।  कुछ  रुकावटें

 अवश्य  कुछ  देरी  अवश्य  होती  है  ।  हम  उतनी  जल्दी  परिवर्तन  तो  नहीं  कर  सकते  जितनी

 जल्दी  कि  ब्रिटिश  संसद  कर  सकती  है  ।

 ब्रिटिश  पद्धति  के  अनसार  उन्होंने  प्रतिबन्ध  हीन  मजबूत  से  मजबूत  सरकार  बनाने

 का  प्रयत्न  जान  बूझ  कर  किया  है  ।  एक  बड़ा  अंकुश  उन्होंने  बस  यही  रखा  है  कि  वे  सरकार  को  पलट

 सकते  हैं--इसकी  व्यवस्था  उन्होंने  अ्रवश्य  की  कोई  जाती  उल्लेख  करते  हुए  में  नहीं

 लेकिन  प्रधान  मंत्री  को  वहां  बहुत  प्राधिकार  दिये  हैं  ।  सिद्धान्त यह  है  कि  इंग्लिस्तान के  शासकीय  ढांचे

 की  वह  धुरी है  ।  कौर  सभी  कुछ  उसके  चारों  घूमता  वेसे  तो  व्यवहार  में  सभी  कुछ  व्यक्तियों

 पर  निर्भर  करता  लेकिन  मोटे  तौर  पर  यह  कहा  जा  सकता  शतप्रतिशत  सत्ता  वहां  संसद  के  पास  है

 जब  कि  भ्रमरी  का  में  कांग्रेस  के  हाथ  में  यह  सत्ता  नहीं  संसद  में  बहुमत  वाले  दल  की  सरकार  के

 पास  बहुत  बड़ा  अधिकार  होता  है  कौर  इंगलिस्तान  में  सभी  करार  सरकार  द्वारा  किये  जाते  हैं  ।  यह

 बात  ठीक  है  कि  वह  aaa  ही  संसद  से  अरपना  सकें  बनाये  रखती  है  ।  यह  बात  विधि  में  घटित  नहीं

 की  जा  सकती ।  यह  बात  सभी  प्रकार  की  परम्परा ग्र ों  पर  निसार  करती  है  ।  वहां  की  सरकार  संसद  को

 समय  समय  पर  सूचना  देती  रहती  है  कि  कहां  न्या  हो  रहा  है  रोक  वह  उसे  इस  बात  का  भी

 देती  है  कि  सरकार  जो  कुछ  कर  रही  है  उसे  संद  का  समर्थन  प्राप्त  होता  रहे  संसद  चाहे तो

 सरकार हो  उस  काम  के  लिये  रोक  भी  सकती  है  ।  कहने  का  तात्पय  यह  है  कि  करारों  के  बारे

 में  कामे  शुरू  करने  से  पहले  यह  आवश्यक  नहीं  कि  संसद  की  स्वीकृति  प्राप्त  की  जाये
 |

 कुछ  राज्यक्षेत्र  देने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  |  केवल  एक  या  दो  ही  बार  राज्य

 क्षेत्र  देने  का  अवसर  पाया  कुछ  पूर्वे  भूटान  को  राज्य  क्षेत्र  दिया  गया  था
 ।  हमने यह  मामला

 संसद  के  सामने  रखा  था  संसद  इससे  सहमत  हो  गयी  थी  ।  मैँ  यह  बात  समझ  सकता  हूं  कि  जब  कोई

 ऐसा  मामला  श्राता  है  जो  वास्तव  में  ही  राज्यक्षेत्र  देने  का  है  तो  निश्चय  ही  यह  मामला  महत्वपूर्ण

 a  यह  किसी  व्यक्ति  विशेष  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  भूटान  को  राज्य  क्षेत्र  देने  का  मामला
 भी

 कोई  विशेष  महत्व  का  नहीं  था  ।  कुल २  अथवा ५  १०  मील  का  उन्हें  दिया
 गया

 था
 ।  हमने  यह  मामला  सभा  के  सामने  यहां  उस  पर  वाद  विवाद  तय  श्र  त्रस्त  में  यह  पारित

 भी

 कर  दिया  गया  ।  नगर  कोई  ऐसी  बात  उठती  है  तो  यह  भ्र निवार्य  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  कोई  भी  सरकार

 ऐसे  मामलों में  संसद  की  भ्रवहेलना नहीं  कर  सकती  ।  राज्य  क्षेत्र  अजित  करने  का  एक  सवाल  प्राया

 था |  वहू  मामला  चन्द्र नगर का  था  ।  हमने  संसद  से  इस  बारे  में  राय  ली  ।  अजित करने  के  कुछ

 मामले  कौर  भी  हो  सकते  जाता  तौर  पर  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  निकट  भविष्य  में  प्रतीत  करने

 का
 कोई  मामला  भी

 श्रायेंगा
 ।  मुझे  तो  अभी  इसकी  कोई  भ्राता  नज़र  नहीं

 ।
 नगर  ऐसी  कोई

 बात  भी  है  तो  न  तो  कोई  सरकार  श्र  न  कोई  प्रधान  मंत्री  संसद  की  बिना  स्वीकृति  लिये  यह
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 कार्य कर  सकता  है  ।  लेकिन  यह  विभाजन  का  मामला  seal  तक  चल  रहा  है  कौर  कोई  न  कोई  विपत्ति

 खड़ो कर  रहा  है  ।

 इस  रेडक्लिफ  पंचाट  ने  बेरुबाड़ी  के  बारे  में  एक  बहुत  बड़ा  सन्देह  उत्पन्न  कर  दिया  था  ।

 यह  एक  ऐसा  मामला  था  जिसके  बारे  में  दोनों  ही  पक्ष  जोरदार  शब्दों  में  तक॑  कर  सकते  थे  ।  शायद

 आपको  याद  होगा
 कि

 रेड  क्लिफ  पंचाट  में  इस  सीमा  के  बारे  में  बहुत  ही  त्रुटियों  विवरण  था
 ।  दो

 बात  विशेष  रूप  से  कही  गई  हैं  एक  बात  तो  बेरुबाड़ी  यूनियन  की  पश्चिमी  सीमा  के  बारे  में  अर्थात

 पुर  जलपाईगुड़ी  थानों  के  बीच  सीमांकन  करना  था  कौर  दूसरी  बात  थाना  देवीगंज  के  उत्तरी

 किनारे  के  बारे  में  है  जहां  कि  वह  कूच  बिहार  राज्य  की  सीमा  से  मिलता  है  अर्थात  बेरुबाड़ी  की  पूर्वी

 सीमा  के  बारे  में  है  ।  विवरण  तो  यह  दिया  गया  लेकिन  यह  नहीं  बताया  गया  था  कि  किस  प्रकार

 उनको  मिलाया  जायेगा  यह  बात  छोड़  दी  गयी  थी  आपकों  मानचित्र देखना  होगा  ।  सामान्यतः

 नियम  यह  है  कि  जहां  मानचित्र  शर  विवरण  में  अ्रन्तर  हो  वहां  लिखित  विवरण  होना  चाहिये  |  यह

 बात  ठीक  है  बशर्तें  कि  लिखित  विवरण  स्पष्ट  हो  ।  इस  मामले  में  लिखित  विवरण  स्पष्ट  नहीं

 कुछ  बात  छोड़  दी  गई  थी  ।  मानचित्र  स्पष्ट  था  जो  कि  हमारे  विपक्ष  में  था  ।  मूल  बातें  तो  यह  थीं
 ।

 बेरुबाड़ी का  vy  array  ५/६  भाग--ग्राम हम  मानचित्र  की  बात  मानते  त:--हो  सकता  है  कि  वह

 मानचित्र जाली  —ue  मे  नहीं  जानता--पाकिस्तान को  चला  जाता  अर  केवल १/५  भाग

 हमारे  पास  रहता  ।  नगर  लिखित  विवरण  बिल्कुल  स्पष्ट  होता  तो  हम  मानचित्र  को  उठा  कर  फेंक

 लेकिन  वह  विवरण  भी  तो  स्पष्ट  नहीं  था  ।  मैं  इस  बारे  में  तर्क  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  यह  बता  रहा  हूं

 कि  यह  एक  कठिन  समस्या  थी  जिसके  बारे  में  ara  कभी  भी  यह  निश्चय  नहीं  कर  सकते  थे  कि

 परिणाम  क्या  होंगे--बशर्तें  कि  यह  फिर  दुबारा  से  पंच  निर्णयन  के  लिये  न  भेजा  जाये  ।

 इन  सभी  बातों  को  दृष्टिगत  रखते  हमने  कहा  कि  हिली  तथा  अन्य  स्थानों  के  बारे  में

 हमारी  स्थिति  निश्चित  रूप  से  eat  थी  ate  हमने  यह  सोचा  कि  wear  यह  होगा  कि  हम  बेरुबाड़ी

 का  भाग  ले  लें  बजाय  इस  के  कि  इस  मामले  को  लेकर  ही  बातचीत  का  सिलसिला  ही  खत्म

 करें
 प्रौढ़

 शायद  बाद  को  चलकर  बे  रबड़ी  संघ  का  हमें  कुछ  भी  हिस्सा  न  मिले  ।
 अरब  इस  बारे में

 दो

 समितियां  हो  सकती  हैं  लेकिन  इतना  अवश्य  निश्चित  है  कि  हमने  वेसे  ही  यह  नहीं  किया  था  ।  यह

 निश्चित  है  कि  यह  किसी  की  are  से  कोई  उपहार  नहीं है  ।

 इस  बारे  में  में  एक  बात
 का

 उल्लेख  कर  देना  चाहता  हूं  ।  a  वह  यह  है  कि  ऐसे  बहुत  से

 विवादों  का  यहां  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  जिनका  निबटारा  कर  लिया  गया  था  क्योंकि  वे  हमारे

 पक्ष में  थे  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  क्च  बिहार  के  दो  श्रासाम
 की

 सीमा  पर  बोलागंज  तथा

 कुशीनारा  ग्राम  के  मामले  ऐसे  मामले  हैं  जिनका  निपटारा  अपने  पक्ष  में  था  उनमें

 ३४८६  वर्ग  २  वर्ग  oy  वर्गमील  अर  €  वर्गमील के  क्षेत्र  का  मामला  था  |

 एक  बात  शर  है
 जिसके

 बारे  में  मैंने
 विचार  किया है  प्रौढ़  वह  यह  जैसा

 कि  मैं  बता  भी  चुका  कि  जब  इस  स्थिति  मानवीय  पहलू  मेरे
 सामने

 are  कि

 यह  मामला ६  हजार  लोगों को  विस्थापित  बनाने  का  है  उनमें  से  बहुमत

 का  है  ait  इन  हिन्दुओं  में  से  तीन  चौथाई हिन्दू  तो  ऐसे  जो
 पाकिस्तान

 से

 शरणार्थी होकर  भराये
 तो  मुझे  इन  विस्थापित  लोगों  को  फिर  से  विस्थापित  करने

 पर  बड़ा  दुःख  र्धम
 |  एक  बार  विस्थापित  बनाना  ही  काफी  बुरा  है

 ae  फिर
 दुबारा  से

 विस्थापित

 बनाना  तो  भी  दुःख
 की

 बात  है
 ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  ara  कि  मैं  इस  बारे  में  क्या  करूं
 ।  मैंने

 यह  सोचा  कि  मैंने  जो  समझौता  किया  है  उससे  हटा  भी  नहीं  जा  सकता
 |

 फिर  मैंने  सोचा  कि  जब  हमें

 यह  करना  ही  है  तो  मै  पाकिस्तान के  साथ  समझौता  द्वारा  कम  से  कम  यह  करूं
 कि  इस  कठिनाई को
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 ही०  ना०

 दूर  करने  का  कोई  उपाय  ही  निकालूं
 ।

 अब  हमारे  सामने  इस  कटि  नाई  का  केवल  एक  मात्र  हल  यही

 था
 कि  हम  फर्क

 बे  कबाड़ी  क्षेत्र
 के

 बदले  बराबर
 के

 क्षेत्र
 की

 यानी  लगभग  ४  अथवा  ५  मील  लम्बे  टुकड़े

 बदली  कर  लें  ।  हम  पिछने  कुछ  महीनों  से  इस  साम्य  को  समाप्त  करने  के  लिये

 सरकारी  तौर  पर  प्रयत्न  कर  रहे  थे  कौर  इस  सम्बन्ध  में  हमने  विभिन्न  सुझाव  भी  दिये थे  ।  साधारण

 तौर पर  उन्हें  स्वीकार नहीं  किया  गया  ।  मैंने  यह  काम  स्तर  पर  ही  नहीं  बढ़ाया  था  बल्कि

 सरकारी स्तर  पर  बढ़ाया  था  ।  में  जानता  था  कि  सरकारी  तौर  पर  काम  प्राग  बढ़ना कोई  आसान

 बात  नहीं  है
 ।

 फिर
 भी

 कुछ  महीनों  तक  हम  यहं  काम  करते  रहे
 लेकिन

 कोई
 सफलता

 नहीं  मिली
 ।

 तब  अन्त  में  शायद  ६  सप्ताह  हुए  तब  मैं  ने  यह  निश्चय  किया  कि  प्रेसीडेंट अय्यूब  खां  से  इस

 बारे  में  बातचीत  करूं  ।  में  ने  सोचा  कि  इस  बारे  में  at  बढ़ने  से  पहले  मैं  उन  से  भ्रनौपचारिक  ढंग  से

 बातचीत  करूं
 |

 कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  झ्रनौपचारिक  ढंग  से  यह  मालूम  करूं  कि  क्या  वह  इस  बारे

 में  विचार  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  में  ने  उन  के  सामने  स्पष्ट  प्रस्ताव  नहीं  रखा  ।  यह  कार्य  मैंने

 भारत  स्थित  पाकिस्तान  के  उच्चायुक्त  द्वारा  शुरू  किया  ।  मैं  ने  उन  से  कहा  कि  श्राप  यह  जानते  ही  हैं

 कि  यहां  इस  की  स्थिति  कया  है  में  ने  उन  को  बताया  कि  इस  में  मानवीय  पहलू  सम्मिलित  लोगों

 के  उत्पीड़न  का  सवाल  है  जिस  से  में  बचना  चाहता  हुं  ।  मैं  ने  उन  से  कहा  कि  इस  का  यह  whoa

 नहीं  है  कि  में  समझौते  से  पीछे  हट  रहा  हं  ।  यह  बात  बिल्कुल नहीं  है  ।  हम  इस  का  पूर्ण  रूप  से  सम्मान

 करेंगे  ।  लेकिन  भारत  तथा  पाकिस्तान  दोनों  के  लिये  ही  यह  प्रति  होगा  कि  wat  हम  समझौते  के

 द्वारा  इस  का  कोई  दूसरा  ही  हल  ढूंढ  लें
 ।  श्राप को  न्यूनाधिक रूप  में  वही  मिल  जायेगा  जोकि  झाप

 चाहते  हैं  इस  तरह  वह  हमें  ही  इस  झ्रापत्ति  से  नहीं  बचायेंगे  बल्कि  स्वयं  भी  उस  कठिनाई  से

 बच  जायेंगे  जो  कटुता  के  कारण  उत्पन्न  होगी
 ।

 यह  बात  मैँ  ने  उन  से  मौखिक  रूप  से  कही  ।  मैं  ने  कोई  बात  लिखित  रूप  में  नहीं  की  ।  उन्हों ने

 उत्तर  दिया  कि  वह  तुरन्त  ही  करांची  जायेंगे  ate  प्रेसीडेंट  के  सामने  यह  बात  रखेंगे
 ।

 यह

 स्पष्ट  है  कि  उन्हों  ने  स्वयं  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।  वह  करांची  गये  तीन  या  चार  दिन  बाद  मुझे

 प्रेसीडेंट  अय्यूब  खां  की  प्रो  एक  पत्र  प्राप्त  पमरा  जोकि  हालांकि  छोटा  सा  पत्र  था  लेकिन  सुखदायक

 नहीं था  ।  उस  पत्र  में  क्या  यह  तो  नहीं  बताऊंगा  क्योंकि  उन  का  रुख  दूसरा  ही  था
 ।  उन्हों ने

 कहीं  सार्वजनिक  भाषण  में  भी  यही  बात  कही  |

 इस  के  बाद  मैं  ने  यह  ठीक  नहीं  समझा  कि  मैँ  उन  से  इस  बारे  में  निवेदन  करूं  क्योंकि  जब

 उन्हों  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  वे  ऐसी  प्रार्थना  का  समर्थन  नहीं  करते  तो  यह  हमारा  काम  यह

 हमारा  कतंव्य  हो  जाता  है  कि  हम  उस  करार  की  पूर्ति  करें  जो  हम  ने  किया  है
 ।  इस  प्रकार  मामला

 रुक  गया
 |

 मेरे  सामने  फिर  कोई  दूसरा  चारा  नहीं  कौर  मैं  ने  यह  सोचा  कि  यह  हमारी  सरकार

 संसद्  की  प्रतिष्ठा  के  विरुद्ध  बात  होगी  कि  मैँ  फिर  उन  से  इस  बारे  में  निवेदन  करूं  ae  कहूं  कि

 श्राप  इस  में  कुछ  परिवर्तन  कर  दें
 |

 बस  सारा  मामला  यह  है
 ।

 हमें  बड़े  दुख  ake  खेद  के  साथ  यह  मामला  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  करना  पड़ा  लेकिन

 हमारा  विश्वास  है  कि  यह  हमारा  aden  है  कि  हम  इस  करार  का  पालन  करें
 ।

 मैं  निवेदन करता  हूं

 कि  सभा  इसे  स्वीकार करे  ।

 चिव्यकष  महोदय
 :

 परब  पहले  में  अजित  राज्य-्षेत्र  )  विधेयक  पर  विचार
 प्रस्ताव

 को

 मतदान  के  लिये  रखूंगा ।.  तत्पश्चात्  संविधान  विधेयक  पर  विचार
 को

 मतदान के  लिये  रखूंगा  (|
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 विधेयक

 सब  से  पहले  मैँ  afer  राज्य  क्षेत्र  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  श्री

 साधन  गुप्त  के  संशोधन
 को

 मतदान  के  लिये  रखता  हूं
 ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  साधन  गुप्त  का  विधेयक  पर  राय  जानने  un  लिय  संशोधन  मतदान

 फे  लिय  रखा  गया  स्वीकृत  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 कि
 भारत

 कौर  पाकिस्तान
 की

 सरकारों  के
 बीच  हुए  करारों  के  अनुसरण  में

 किये  गये  कुछ  राज्य  क्षेत्रों  के  पंजाब  परिचित  बंगाल  के  राज्यों  में

 विलय  कौर  तत्सम्बंधी  विषयों का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाय  ।'

 प्रस्ताव  सवो  मत  |

 श्रिया  महोदय
 :  st  मैं  संविधान  RERO  पर  विचार  करने

 के  प्रस्ताव  पर  श्री  वाजपेयी  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 प्रशन यह  है  :

 विधेयक  श्रागामी  सत्र  के  पहले  दिन  राय  जानने  के  लिये  उसे  परिचालित

 किया  जाय  |

 लोक हद  ok  hs  सतना  नरई
 समा  म  ५ अजा ह् प्त

 gar

 पक्ष  में  ४४,  विपक्ष  में  ३२८

 प्रस्ताव  ईस्वी मत

 tama  महोदय :
 wa  a  संविधान  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव

 को
 मतदान  के  लिये  रखता  हूं

 ।

 इस  के  लिये  नियम  gu  में  दिया  है
 :

 ‘afe  ऐसे  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  यह  है

 (१)  विधेयक पर  विचार  किया  जाय  ;  तो  वह  प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  समझा  जायेगा

 यदि  वह  सभा
 की

 समस्त  सदस्य-संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  मतदान

 करने  वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  पारित  हो  जाये
 ।

 इस  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  इस  के  लिये  विद्वेष  बहुमत  चाहिये  |

 प्रदान यह  है  :

 कि
 भारत  कौर  पाकिस्तान

 की
 सरकारों  के  बीच  हुएं  करारों  के  प्रसरण  में  कुछ

 क्षेत्रों  को  पाकिस्तान  को  हस्तांतरण को  कार्यान्वित करने  के  लिये  भारत  के

 संविधान  में  अ्रग्रतर  संशोधन  करने  ary  विधेयक
 पर

 विचार  किया  जाय  ।'

 ee  गाया  उन्स

 मूल  पं प्रे ज़ी  में



 २२०२
 erica  राज्यक्षेत्र

 विधेयक
 कौर

 संविधान  २०  १९६०

 संश/धन  विधेयक

 सभा  में  मत  विभाजन  gar  ।

 पक्ष  में  विपक्ष  में  ५३  ।

 श्रिया  महोदय  :  प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित

 मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो  तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  gar  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  |

 श्रेय  महोदय :  पहले हम  संविधान  विधेयक पर  खण्डवार चर्चा  करेंगे

 क्योंकि
 उस  के  लिये  विशेष  बहुमत  की  आवश्यकता  है

 |

 खण्ड  Q—— (oF g  )

 श्री  प्रभात  कार
 में  अरपना  पं गो घन  संख्या  १२  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लियें  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  २  विधेयक  का  अंग  बने  |

 सभा  में  मतविभाजन  gar  |

 पक्ष  में  ३३३,  विपक्ष  में  ५२

 स्रिध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित

 मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो  तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  हुजरा ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  २  faq  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ३--(संविवान  की  प्रथम  ग्रतुपुची  का  संशोधन  )

 श्री  बि०  दास  प्त  )  मैं  संशोधन  संख्या
 ८

 प्रस्तुत  करता  बताना  चाहता

 हूं  कि  प्रधान  मंत्री  ने  बेरुबाड़ी  संघ  को  देना  स्वीकार  कर  के  ठीक  नहीं  किया  है
 ।

 मैं  बताना  चाहता

 हूं  कि  इस  के  बारे  में  बंगाल  विधान  सभा  में  बोलते  हए  वहां  के  राजस्व  मंत्री  श्री  बिमल  चन्द्र  सिन्हा
 ने

 कहा  था  कि  भारत  तथा  पाकिस्तान  की  सीमाओं  का  करते  समय  पाकिस्तान  के  शभ्रधिकारियों

 ने  जानबूझ  कर  इस  विवाद  को  उठाया  था  कौर  जब  हम  ने  सारे  तथ्य  भारत  सरकार  को  भेजे  तो

 केवल  सुप्रबन्ध  तथा  ग़लतफहमी  के  कारण  उस  ने  तथ्यों
 को

 ग़लत  जान  कर  बेरूबाड़ी  को

 पाकिस्तान  को  देना  स्वीकार  कर  लिया  ।

 अब  जब  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  स्पष्टतया  अपनी  ग़लती  मालूम  भी  हो  गई  है  तो  भी  उन्हों  ने

 इस  को  प्रतिष्ठा  का  प्रदान  बना  लिया  है  ;  उन्हें  भ्र पनी  प्रतिष्ठा  से  देश  की  प्रतिष्ठा  को  ahr  समझना

 चाहिये  कौर  पाकिस्तान  के  इस  दावे  को  एकदम  स्वीकार  कर  देना  चाहिये
 |

 प्रत्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ८  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  भ्र स्वीकृत  हुआ  |

 महोदया  प्रदान यह  है

 कि  खण्ड  ३  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 सभा  में  मत  विभाजन  हम्ना
 ।

 पक्ष  में  ३३२,  विपक्ष  a  vv

 मिल  ant में



 ३२०३ २६  १८८२  अजित  राज्यक्षेत्र  विधेयक  प्रौढ़  संविधान

 विधेयक

 थ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  सभा
 की

 समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  शौर

 मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो  तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  हुआ
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  द्र  |

 खण्ड  ३  विधेयक  में  ante  दिया  गया

 aq  अनुसूची

 श्री  भ्ररविद  घोषाल
 :  मैं  अपना

 संशोधन  संख्या  €  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 श्री  विमल  घोष  :  में  अरपना  संशोधन संख्या  १०  प्रस्तुत  करता  हुं  करता  हूं  कि

 प्रधान  मंत्री  इसे  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 श्री  afar  घोषाल  :  मेरा  संशोधन  प्रथम  अनुसूची के  भाग३  के  बारे  में  है  ।  यह  भाग

 इसरी  भ्र तु सची  की  कण्डिका  २  की
 मद  ३  के  सम्बन्ध  में  है

 ।
 मेरा  यह  बताने  से  यह  तात्या  है  कि

 क्या  इस  समझौते  के  द्वारा  बेरूबाड़ी  को  बांटना  संभव  होगा  |

 यदि  श्राप  बेरुबाड़ी  के  नक्शे  को  देखें  तो  श्राप  को  पता  लगेगा  कि  यह  सभी  क्षेत्र  आपस  में

 we  हुए  हैं  कौर  यदि  बेरुबाड़ी  पुलिस  थाने  से  देबीगंज  थाने  के  पूर्वोत्तर  कोने  तक  एक  क्षैतिज  रेखा

 खींची  जाये  तो  इस
 से

 बेरूबाड़ी  प्राधा  कभी  भी  नहीं बट  पायेगा  ।  इस  के  अ्रतिरिक्त  पाकिसतान

 जिस  प्रकार  इस  क्षैतिज  रेखा  को  खींचना  चाहता  है  उस  प्रकार  तो  बेरूबाड़ी  का  तीन  चौथाई  भाग

 पाकिस्तान  को  मिल  जायेगा  जिस  के  लिये  संभवतया  हमारी  सरकार  तैयार  नहीं  ।  शांति  बनाये

 रखने  के  seer  से  जो  यह  समझौता  किया  जा  रहा  मैँ  समझता  हूं  वह  उद्देश्य  इस  से  पूरा  नहीं

 होगा  ।

 मै  प्रधान  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  बेरूबाड़ी  को  ara  area  भाग  में  विभाजित

 कर  सकते हैं

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इस  मामले  पर  गंभी  रता  से  विचार  किया  गया  था  ।  क्षैतिज  विभाजन

 से  यह  मतलब  नहीं  है  कि  यह  क्षैतिज  रेखा  गणित  शास्त्र  के  अनुसार  खीची  होगी  ।  क्षैतिज  रेखा
 से

 हमारा  केवल  यह  मतलब  है  कि  यह  एक  खड़े  बल  की  रेखा  नहीं  होगी  ।  क्योंकि  ऐसा  होने  पर  बेरुबाड़ी

 का  जो  भाग  हमें  मिलेगा  वह  देश  से  अलग  हो  जाएगा  ।  इसीलिये  इस  पर  गंभीरता  से  विचार  किया

 गया  था  ।  यह  क्षैतिज  रेखा  सीधी  अ्रथवा  टेढ़ी  भी  हो  सकती  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 संशोषन संध्या € और

 संख्या  €  प्रौढ़  १०  मतदान फे  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए

 ग्रिध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 fe  प्रथम  अनुसूची  विधेयक  का  बनेਂ  |

 सभा  में  मतविभाजन  ।

 पक्ष  में
 २३०,

 विपक्ष  सें  ४६
 ee  ee

 मूल  wat  में



 ११०४  श्रीजीत  राज्यक्षेत्र  विधेयक  ate  २०  दिसम्बर  2EKo

 संविधान  विधेयक

 taemat  महोदय  :
 प्रस्ताव  सभा

 की
 समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  कौर

 मतदान
 करने  वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो  तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  gar

 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 प्रथम  भ्रनुसुची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय :  प्रशन  यह  है  :

 द्वितीय  भ्रनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  |

 सभा  में  मत  विभाजन  gat  |

 पक्ष में  SRE,  विपक्ष  में  ४६

 प्रकाश  सहोदर  :
 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत से  तथा  उपस्थित  कौर

 मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो  तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 द्वितीय  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दो  गई  ।

 महोदय  :  met  यह  है
 :

 खण्ड  १,  ग्र धि नियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग  बनें

 | प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  श्रधघिनियमन  सुत्र  तथा  fasta  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  गया  |

 tat  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पप

 श्रिया  महोदय :  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  ही

 सभा  में  मत  विभाजन  gat

 पक्ष  में  ३२८,  fara  में  ४७

 श्रेय  महोदय  :
 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  शर

 मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  gar
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 fama  महोदय  :  संविधान  विधेयक  पारित  gar

 अब  अजित  राज्य-क्षेत्र  विधेयक  के  खण्डों  पर  चर्चा  होगी  ।
 मैं  सभी  खण्डों  को

 एक  साथ  मतदान
 के

 लिए  रखता  हूं
 ।

 हन  कन

 मूल  संतरे  त
 में



 शम्पा  हालत  fsa
 ay  १८८२  ACCS  आ  wird  ॥: ९11  की  केन्द्रीय  संस्था  RON

 प्रदान यह  है  :

 खण्ड २  से  ११  विधेयक  का
 वर्ग

 बनें
 ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न  ।

 खण्ड  २  से  ११  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 तथा  द्वितीय  wager  विधेयक  में  जोड़  दी  गईं

 खण्ड १  विधेयक  में  जोड़  दिया

 प्र घि नियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ॥

 tet  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  प्रस्ताव
 करता

 (fae  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।''

 पप्रष्यक्ष  महोदय  : प्रश्न यह  है

 ॥  न
 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 मत्स्य  पालन  शिक्षा  की  केन्द्रीय  संस्था*

 महोदय  :  अब  मत्स्य  पालत  दिक्षा  की  केन्द्रीय  संस्था  के  बारे  में  ars  घंटा  की

 चर्चा  होगी  ।

 pat  वारियर
 :

 मुख्य  बात  मत्स्य  पालन  दिक्षा  सम्बन्धी  समिति
 का

 प्रतिवेदन

 एवं  उसके  बारे  में  सरकार  द्वारा  किये  गये  निर्णयों  की  है  जो  मेरे  विचार  से  इस  बात  के  द्योतक  हैं  कि

 भारत  में  सुपर-दक्षिण के  एक  छोटे  से  राज्य  के  साथ  भेदभाव  किया गया  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 बैसे  तो  केरल  राज्य  के  साथ  भूतकाल  में  और  भी  कई  बार  पक्षपात  किया  गया है  लेकिन  यह  राशा

 थी  यह  संस्था  केरल  राज्य  में  स्थापित  करके  उसके  साथ  कुछ  न्याय  किया  जायेगा  ।  दिल्ली में  केरल

 राज्य  के  व्यक्तियों  के  बीच  आधिक  सम्मेलन  के  अवसर  पर  भाषण  करते  हुए  एवं  प्राय  भाषणों  में  भी

 श्री  पाटिल  ने  यह  श्राइवासन  दिया  था  कि  यह  संस्था  केरल  में  स्थापित  की  जायेंगी
 ।  लेकिन अब  यह

 fata  किया  गया  है  कि  इसे  केरल  में  स्थापित  न  करके  बम्बई  में  स्थापित  किया  जाये  ।  सदन  में

 meat  के  उत्तर  देते  समय  भी  यही  झ्राइवासन  दिया  गया  था  कि  यह  केरल  राज्य  में  ही  स्थापित  की

 जायेंगी  |  गर्त  इससे  स्पष्ट  है  कि  केरल  के  साथ  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार  किया  गया  है  |

 समिति  ने  मत्स्यपालन  शिक्षा  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  थी  ate  मीन  क्षेत्रों  के  विकास  के

 लिये  जिला  अफसरों  को  प्रशिक्षण  देने  की  प्रा वश्य कता  पर  ज़ोर  दिया  था  ।  श्र  कहा  था  कि  यह

 प्रशिक्षण  उन्हें  शीघ्र  ही  दिया  जाना  चाहिये  ।  समिति  ने  कहा  है  कि  यदि  यह  संभव न  हो  तो

 अस्थायी  उपाय  के  रूप  में  यह  संस्था  बम्बई  में  चालू  की  जा  सकती  है
 ।

 समिति  देश  के  सारे  तटवर्ती

 tag  भ्र प्रे जी  में

 ग्राम घटे  की  चर्चा

 1702  (Ai)
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 स्थानों  का  दौरा  करने  के  पश्चात  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  थी  कि  कोचीन  ही  इस  संस्था  के  लिये
 सर्वथा  उपयुक्त  स्थान  होगा  ।  परन्तु  कुछ  समय  बाद  सरकार  ने  कहा  है  कि  बम्बई  प्रतीक  उपयुक्त

 रहेगा  ।

 समिति  ने  तीन  dermal  के  स्थापना  की  बात  कही  है  ।  पहली  संस्था  तो  ज़िला  भ्रषिकार्र

 प्रशिक्षण के  लिये  दूसरी  भ्रोपरेटिव  प्रशिक्षण  संस्था  है  तीसरी  संस्था  कनिष्ठ  मत्स्यपालन

 कारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  हें  ।  यह  समिति  बड़े  गणमान्य  व्यक्तियों  की  है  ।  श्री  पाटिल ने  भी

 इस  समिति  की  प्रशंसा  की  है  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  बम्बई  ही  उपयुक्त  स्थान  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि

 कुछ  दिनों  बाद  कोचीन  में  भ्रोपरेटिव  ट्रेनिंग  संस्था  स्थापित  की  जायेंगी  ।  लेकिन  मुख्य  बात
 तो

 प्रशिक्षण  संस्था  की  उसे  ही  प्राथमिकता दी  जानी  चाहिये  ।  गर्त  मेरा  निवेदन  है  कि  स्थिति  पर

 विचार  करके  इस  संस्था  की  स्थापना  केरल  में  की  जानी  चाहिये  ।

 feat  gaya  :
 में

 यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  यह  कैसे  gar  fe  समिति
 की

 समस्त  सिफारिश  कोचीन  के  पक्ष  में  होने  के  बावजूद  संस्था  की  स्थापना  बम्बई  में  की  गयी  है
 ?

 केरल  में  वह  विशेषता  नहीं  है  कि  वहां  wea  प्रकार  के  उद्योग  डाले  जा  सकें  ।  लेकिन  इस  क्षेत्र  में

 उसकी  अपनी  विशेषता है  ।

 श्री  चितामणि  पाणिप्रही  :  एक  संस्था  प्रशिक्षण  के  लिये  उड़ीसा  के  कासल गांव  में

 स्थापित की  जा  रही  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संस्था  के  प्रबन्ध  के  लिये  कया  व्यवस्था

 की  जा  रही  है  तथा  उसकी  स्थापना  कब  होगी
 ?

 fat  क०  गोपालन  :  एक  प्रद नके  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि  चूंकि

 कोचीन  में  भवनों  की  कमी  है  इसीलिये  इस  संस्था  की  स्थापना  बम्बई  में  की  जा  रही  है  ।  श्री  मामले

 दो  सप्ताह  पूवे  कोचीन  गये  थे  वहां  इरनाकुलम्  के  उद्योग  मंडल  ने  बताया  था  कि  वह  भवन  की

 व्यवस्था कर  देगा  ।  क्या  कोचीन  में  इस  संस्था  की  इमारतों  के  लिये  प्रबन्ध  कर  लिया  गया  है
 ?

 मेल कोटे
 :  क्या  ag  सच  है  कि  एक  संस्था की  स्थापना  मेसुर में भी में  भीं

 की  जायेगी ?

 श्री  सणियंगाइत  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  बम्बई  में  इस  संस्था  की  स्थापना

 की  जा  रही  है  जबकि  प्रतिवेदन  में  कोचीन  के  लिये  कहा  गया  है  ।  में  नहीं  जानता  कि  क्या  यह  सम्भव

 है  कि  सरकार  भ्र पना  निर्णय  बदल  सकती  है  ।  लेकिन  फिर  भी  में  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  क्या

 जल्द  से  जल्द  कोचीन  में  कार्याधिकारियों  की  प्रशिक्षण  संस्था  स्थापना  की  जायेगी  ।

 fat  do  ईया चरण  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  केरल  की  वर्तमान

 सरकार  ने  कोचीन  में  एक  संस्था  की  स्थापना  के  लिये  सब  प्रकार  की  सहायता  देने  का  वचन  दिया  हू  ?

 fat  कुट्ट  कृष्णन  नायर  :  कोचीन  में  एक  केन्द्र  बनाने  प्रौढ़  बम्बई  में  उसी

 प्रकार  के  केन्द्र  बनाने  के  लिये  कितने  धन  की  झ्रावइ्यकता  होगी
 ?

 =

 मिल  wast  में
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 श्री  कौडियाल  :  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  संस्था  की  स्थापना  करने  के  लिये  बम्बई  में  ऐसी  कौन  सी  विशेष

 सुविधाएं  हैं  जो  कोचीन  में  नहीं  मिल  सकतीं  ?

 तथा  कृषि  मंत्री
 स०  का०  :

 मैं  यह  बताने  का  प्रयत्न  करूंगा  कि  यह

 संस्था  बम्बई  में  ही  स्थापित  करने  का  निर्णय  क्यों  किया  गया  कौर  इसका  निर्णय  करते  समय  मेरे

 मस्तिष्क  में  किसी  प्रकार  का  कोई  पक्षपात  एवं  भेदभाव  नहीं  था  ।  यदि  कोचीन  erat  केरल  में  किसी

 चीज़  की  स्थापना  करना  सरकार  के  लिये  सम्भव  होता  तो  समिति  की  सिफारिशों  के  बिना  भी  में  करने

 के  लिये  तैयार था  ।  मत  लोग  दिमाग  से  यह  निकाल  दें  कि  इस  मामले  में  किसी  प्रकार

 का  अ्रन्याय  अथवा  पक्षपात  किया  गया  है  ।  जिन  परिस्थितियों  में  मैं  ने  यह  निर्णय  किया  है  यदि

 माननीय  सदस्य  भी  उसी  परिस्थिति  में  होते  तो  यह  निश्चय  था  कि  वे  भी  वही  निर्णय  करते  जो  में  ने

 किया है  ।

 किसी  भी  प्रकार  का  कोई  न्याय  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  योजना  हमारे  द्वारा  स्वीकार  की

 गई  है  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है
 कि

 श्राप  लोग  भी  इसे  स्वीकार
 करेंगे

 |
 प्रश्नकाल

 के
 दौरान

 में  मैं  एक

 बार  यह  बता  चुका  हूं  कि  बम्बई  तथा  कोचीन  दोनों  में  ही  संस्था  स्थापित  करने  की  भावना  व्याप्त

 दोनों  ही स्थानों  में  संस्था  स्थापित  करने के  लिये  पुरी  सुविधाएं  हैं  एवं  वे  सक्षम  हैं  कि  में  ने  स्वयं

 यह  निर्णय  किया  कि  दोनों  ही  स्थानों  पर  एक  एक  संस्था  की  स्थापना  की  जाये  मंत्रालय  द्वारा  इस

 प्रदान  पर  विचार  करने  से  पूर्वे  ही  में  यह  निर्णय  कर  चुका  था  ।  इसके  बाद  हम  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  कि

 दोनों  स्थानों  पर  एक  ही  प्रकार  की  संस्थानों  की  स्थापना  करने  के  बजाय  विभिन्  प्रकार  की  संस्थाएं

 स्थापित  की  जायें  जिनकी  लागत  ८०  लाख  रुपये  से  लेकर  एक  करोड़  रुपये  तक  हो  सकती  है  ।  इन

 दोनों  में  वास्तव  में  कोई  भ्रातृ  नहीं  हे  प्रश्न  केवल  स्थान  का  है  ।  हम  एक  संस्था  की  स्थापना  करते

 लो  यह  उठाया  जा  सकता
 था

 कि  ag  संस्था  ्  स्थान  पर  क्यों  स्थापित  की  गई  ।  केरल  में

 वह  संस्था  स्थापित  करने  के  लिये  मुझे  कुछ  महीनों  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  क्योंकि  जब  तक  वहां

 सुविधाएं  उपलब्ध  न  हो  जातीं  तब  तक  इसकी  स्थापना  करना  सम्भव  नहीं  था  ।  समिति ने  भी  यही

 बात  कही  प्रो  इसी  पर  बम्बई  की  सिफारिश  की  ।  मैं  ने  भी  यह  सोचा  कि  प्रतीक्षा  करने

 के  बजाय  यह  ठीक  है  कि  दोनों  ही  स्थानों  पर  संस्थाएं  स्थापित  की  जाये  |  मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता

 हूं  कि  दोनों  ही  dears  को  महत्व  एक  सा  बल्कि  मेरा  विचार  तो  यह  है  कि  श्रोपरेटिव संस्था

 का  महत्व  अधिक  है  कौर  आगे  चल  कर  जब  कि  इसका  विकास  हो  जायेगा  तो  इस  पर  ही  खर्चे

 होगा
 ।

 में  ने  सोचा  कि  मैं  केरल  के  साथ  कोई  अन्याय  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया  है  ।  श्राप  देखेंगे  कि  यह  प्रतिवेदन  ऐसा

 है  कि  इससे  स्पष्ट  रूप  से  यह  प्रकट  नहीं  होता  कि  हम  ने  किस  स्थान  के  बारे  में  सिफारिश  की  है  ।  बम्बई

 are  कोचीन  दोनों  को  ही  उपयुक्त  बताया  है
 ।

 सभी  स्थानों  जैसे  इरादी

 स्थानों  का  संस्था  की  स्थापना  करने  की  दृष्टि  से  परीक्षण  करके  समिति  ने  बम्बई  are  कोचीन  का

 परीक्षण  विस्तार  से  किया  है  कौर  वहां  स्थापित  करने  के  बारे  में  लाभ  कौर  हानि  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार

 किया  है
 ।

 प्रतिवेदन  को  पढ़ने  से  यह  प्रकट  हो  जायेगा  कि  लाभ  की  दृष्टि  से  दोनों  का  स्थान  एक  ही

 सा  है
 |

 हालांकि  दोनों  स्थानों  पर  कुछ  कमियां  भी  हैं
 ।

 faa  sist में
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 [st  स०  बं  ०

 कोचीन  तथा  बम्बई  दोनों  ही  मत्स्य  पालन  की  दृष्टि  से  भ्रच्छे  केन्द्र  हैं  ।  दोनों  ही  स्थानों की

 विशेषता  एवं  उनकी  अच्छाई का का  उल्लेख  हमें  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  ७१  पर  मिलता  है  ।

 कोचीन  की  एक  कमी  बताते  हुए  समिति
 ने

 पते  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  |e  पर  लिखा  है  कि  होगा

 कि  में  दो  स्नातक  कालिज  हैं  फिर  भी  कोचीन  दिक्षा  की  दृष्टि  से  महतवपूर्ण  स्थान

 नहीं  यही  नहीं  art  a  भी  लिखा  है  कि  कोचीन  तक  ara से  हवाई  मार्ग  की  बड़ी  सुविधा  है

 लेकिन  भारत  के  उत्तर  से  रेल  गाड़ियों  द्वारा  जाना  भ्रत्यघिक  दूरी  के  कारण  बड़ा  अ्रसुविधाजनक  है  |

 जबकि  बम्बई  के  बारे  में  एक
 कमी

 का  उल्लेख  करते  हुए  समिति  का  कहना  है  कि  वहां  उपयुक्त

 जिसमें  कि  संस्था  की  स्थापना  की  जा  मिलना  कठिन  है  ।  लेकिन  यह  कठिनाई  भी  महाराष्ट्र

 सरकार  द्वारा  निशुल्क
 तीन

 स्थान  दे  देने  से  हल  हो  गई
 ॥

 समिति  ने  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  भी  बताई  कि  बम्बई  में  विश्वविद्यालय  है  जब  कि  कोचीन  मैं

 ऐसा  कुछ  नहीं  है  ।  बम्बई  की  विज्ञान  संस्था  पिछले  कुछ  वर्षों  से  समुद्रीय  जीव  विज्ञान  की  गवेषणा

 कर  रही है  ।  इसके  अतिरिक्त  वहां  महाराष्ट्र  सरकार  के  बहुत  से  सुगठित  मत्स्य  पालन  विभाग  शादी

 भी  कार्य कर  रहे  हैं  ।  इंजीनियरिंग  तथा  वकंझयाप  सुविधाएं  सारे  देश  की  अपेक्षा  बम्बई  में  सब  से

 इसके  अलावा  इसकी  भौगोलिक  स्थिति  भी  इसका  अपना  महत्व  रखती  है  ।  यह  मुख्य  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 हवाई  मार्गों  से  जुड़ा  हुआ  है  कौर  भारत  के  भी  विभिन्न  भागों  से  हवाई  एवं  रेलगाड़ियों  द्वारा

 यहां  जाना  संभव  है  जब  कि  कोचीन  के  बारे  में  यह  बात  नहीं  है  ।

 यह  ठीक  है  कि  बम्बई  बन्दरगाह  में  जहाजों  के  के  कारण  बड़ी  भीड़-भाड़  रहती  है

 लेकिन  मत्स्य  पकड़ने  वाली  नावों  द्वारा  जिन  सेसून  बाक्स  का  उपयोग  किया  जाता  है  उनमें  पत्तन  न्यास

 द्वारा  सुधार  करने  की  पुरी  संभावना  है  और  मत्स्य  पकड़ने  वाले  जहाजों  को  घाट  तक  लाने  की  सुविधाएं

 बढ़ाने  में  भीं  काफी  विकास  किया  जायेगा  ।  समिति  ने  इस  बात  का  भी  उल्लेख  किया  है  कि  बम्बई  में

 विभिन्न  प्रकार  के  पत्तन  कर  aga  श्रमिक  है  लेकिन  उनकी  तरह  जांच  करने  के  बाद  यह  TAT  चला

 है  कि  थे  बहुत  नहीं  बम्बई  में  इस  संस्था  की  स्थापना  करने  में  लागत  पूंजी  भी  प्रतीक  इसलिये

 नहीं  लगेगी  क्योंकि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  हमें  भूमि  मुफ्त  दे  दी  है  जब  कि  अधिकतर रुपया  भूमि  पर  ही

 व्यय  होता  है  ।  बम्बई  की  भौगोलिक  स्थिति  भी  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण  कारण  है  जिसके  कारण  हमें  वहां

 संस्था  स्थापित  करने  का  करना  पड़ा  ।  इस  संस्था  की  सहायता  संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  परियोजना

 निधि  से  की  जायेगी  कौर  इस  बात  की  संभावना  है  कि  इसी  कारण  यह  विद्यार्थियों को  देश  तथा  fader

 ama  के  लिये  श्रावित  कर  सके  ।  इस  दष्टि  से  बम्बई  में  इस  संस्था  की  स्थापना  करना

 भी  भ्रमित  झ्रासान  है  |

 यहं  set  भी  उठाया  गया  है  किं  इसके  साथ  साथ  कौर  भी  संस्थाएं  होंगी
 ।

 नगर  पन्त में  यह

 कियां
 गया  कि  यह  संस्था  बम्बई  में  होंगी  तो  यह  भी  निश्चित  किया  गया  है  कि  दूसरी  संस्था

 है  ate  जिन  प्रयोजनों  को  लेकर  स्थापित  की  जा  रही  है  उस  दृष्टि  से  कोचीन  ही  उसके  लिये  उपयुक्त

 स्थान है  ।  इस  संस्था  में  मत्स्य  पालन  समुद्रीय  इंजिन  लादीं  होंगे
 ।

 इसके  अलावा  wie  भी  aga  at  बातें  होंगी  |

 बम्बई  में  स्थान  की  बात  उठाई  गई  हैं  ।  लेकिन  जो  स्थान  हमें  मिले  हैं  वे  संभी  मूल्यवान  हैं  ।

 में  बम्बई
 का

 पक्ष  नहीं  ले  रहा  हूं  क्योंकि  यदि  मैं  किसी  राज्य  विशेष  की  बात  करूं  तो  यह  बड़ी  छोटी
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 सी  बात  चूंकि  मेरे  लिये  सभी  राज्य  एक  समान  हैं  ।  महाराष्ट्र  कौर  केरल  दोनों  राज्य  ही  मत्स्य

 पालन  के  काम  में  भ्र ग्र णी  हैं  जहां  तक  निर्यात  की  बात  है  कोचीन  ने  ea  कार्य  किया  है  ।  कोचीन
 में

 कुछ  संस्थायें  जैसे  नार्वेजियन  प्रोजेक्ट  इरादी  पहले  ही  हैं  ही  ।  कोचीन  में  उन  संस्थाओं  का  होना  उसके

 साथ  कोई  पक्षपात  की  बात  नहीं  है  ।  उनका  होना  कोचीन  के  लिये  भ्रपेक्षित  था  क्योंकि  मत्स्यपालन

 के  मामले में  कोचीन  ने  काफी  विकास  किया  है  ।  बम्बई  ने  भी  काफी  विकास  किया  है
 ।

 सभी  नावों  में  म्तीनीकरण हो  गया  मत्स्यपालन  के  लिये  सहकारी  संस्थायें  काम  कर  रही  हैं
 ।  इनके

 अलावा  वहां  विज्ञान  संस्था  होने  की  भी  सुविधा  है  ।  इन  बातों  को  देखते  हुए  वे  यह  कार्य  ही

 दारू  कर  सकते  हैं  जब  कि  ये  सुविधाएं  कोचीन  में  नहीं  हैं  ।

 फिर  बम्बई  में  मछलीघर भी  मछलीघर  की  स्थापना  करना  कोई  आसान  काम  नहीं  है
 |

 इस  पर  लाखों  रुपया  खर्चे  होते  हैं  ।  बम्बई  के  मछलीघर  पर  लगभग  RK  लाख  रुपये  लगे  होंगे
 ।

 व्यावहारिक  दृष्टि  से  देखा  जाये  तो  एक  संस्था  बम्बई  में  होनी  चाहिये  कौर  एक  कोचीन  में
 ।

 जब  हमें

 दो  संस्थायें  चालू  करनी  हैं  दोनों  का  लगते  व्यय  भी
 ८०

 लाख  रुपये  से  लेकर  १  करोड़  रुपये  तक

 होगा  तो  फिर  यह  प्रद  न  उठता  है  कि  कौन  संस्था  कहां  स्थापित  की  जायें  |  यदि  जिला  पदाधिकारियों  के

 प्रशिक्षण  की  संस्था  कोचीन  में  स्थापित  की  जाये  तो  इसके  Yous करने  में  भी  काफी समय  लगेगा  |

 समिति  ने  wer  में  यह  निर्णय  किया  कि  यदि  कोचीन  में  ही  इस  संस्था  की  स्थापना  की  जानी  है

 तो  इसका  प्रारम्भ  बम्बई  में  करनी  चाहिये  क्योंकि  वहां  दिक्षा  सम्बन्धी  श्रमिक  सुविधाएं  प्राप्त  हैं
 |

 यदि  यह  संस्था  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  अस्थायी  तौर  पर  बम्बई  में  स्थापित  कर  दी  गयी

 तो  में  समझता  हूं  कि  कोई  नुकसान नहीं  किया  ।  मेरा  विचार  था  कि  पहले  एवं  दो  साल  यह  संस्था

 बम्बई  में  चालू  की  जानी  चाहिये  जब  कि  कोचीन  में  शि  भा  सम्बन्धी  सुविधाएं  उपलब्ध  हो  जायें
 ।

 लेकिन

 विदेश से  इंस  संस्था  के  लिये  धन  मिल  गया  है  वहां  से  विशेषज्ञ  आ  गये  ्  उन्होंने  इसके  लिये

 अस्थायी  तौर  पर  बम्बई  को  ही  चना  बम्बई  के  लिये  निर्णय  करना  ठीक  ही  है  ।  संस्थानों

 की  स्थापना  करने  के  बारे  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।  दोनों  ही  राज्य  इसके  लिये  उत्सुक  हैं  कि  उन  के  यहां

 संस्था  स्थापित की  जायें

 चरी  श्र०  क०  गोपालन
 :  एक  भ्रान्ति है  ।  शुरू  से  ही  हमें  बताया  गया  है  कि  समिति  इस  पक्ष

 में  है  कि  कोचीन  में  यह  संस्था  स्थापित  की  जाये  लेकिन  चूंकि  वहां  शिक्षण  सम्बन्धी  सुविधाएं  नहीं  हैं

 इसलिये  उन  सुविचारों  के  मिलने  तक  wert  तौर  पर  इसकी  स्थापना  यहां  बम्बई  में  कर  दी  जाये

 बाद  को  इसे  कोचीन  भेज  दिया  जाये  |  जब  हमने  यहां  सभा  में  प्रदान  पूछा  कि  यह  बम्बई  में

 क्यों  स्थापित  की  मई  है  तो  बताया  गया  था  कि  इसकी  स्थापना  कोचीन  में  ही  की  जायेगी  ।  लेकिन

 अब  माननीय  महोदय  कहते  हैं  कि  मैं  ने  यह  कभी  नहीं  कहा  था  मैं  ने  तो  यही  कहा  था  कि  एक

 संस्था  कोचीन  में  स्थापित  की  जायेगी  ate  एक  कहीं  कौर  ।

 Tat स०
 का०  पाटिल

 :  ठीक  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  करता  ।  बात  तो  यह  है  कि  जब  यह

 प्रतिवेदन  महाराष्ट्र  सरकार  के  पास  पहुंचा  उसी  समय  केरल  सरकार  के  पास  भी  पहुंचा  ।  महाराष्ट्र

 सरकार  ने  यह  देख  कर  कि  स्थान  की  कमी  है  उन्होंने  अपनी  कौर  से  ही  स्थान  दे  दिया  चूंकि  वे

 इच्छुक  थे  कि  उनके  यहां  संस्था  स्थापित  हो  जाये
 ।  इसमें  महाराष्ट्र  सरकार  का  प्रश्न  उत्पन्न  हो  गया

 है  ।  इसके  अलावा  एक  बात  यह  भी  उठती  है  कि  कया  धन  देने  वाली  विदेशी  संस्था  से  अब  हम

 यह  कहें  कि  जब  तक  कोचीन  में  शिक्षण  सम्बन्धी  सुविधाझों  का  प्रबन्ध  नहीं  हो  जाता  तब  तक  वे  रुकें का

 wait में
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 स०  का ०

 केरल  राज्य  की  उत्सुकता  को  देखते  हुए  मैं  ने  यह  निर्णय  किया  कि  areas  तौर  पर  इसकी  स्थापना

 बम्बई  में  कर  देनी  चाहिये  a  सुविधाएं  उपलब्ध  हो  जाने  पर  इसे  कोचीन  ले  जाया  जाये  ।

 मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  बेकार  ही  एक  ऐसी  बात  के  लिये  झगड़ा  उठाया  जा  रहा  है  जो  कि

 नहीं  उठाया  जाना  चाहिये  सीधी  सी  बात  है
 ।

 दोनों  ही  स्थानों  पर  संस्थायें  स्थापित  की  जाएंगी

 दोनों  पर  लगभग  एक  ही  धन  राशि  व्यय  होगी  ।  वह  संस्था  बम्बई  के  लिये  ही  ales  उपयुक्त  होगी

 क्योंकि  वहां  उच्च  दिक्षा  के  लिये  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  |

 सभा  को  तथा  केरल  राज्य  के  सदस्यों  को  मैं  यह  देना  चाहता  हूं  कि  मैं  किसी  प्रकार

 का  कोई  नहीं  होने  दूंगा  ।  बम्बई  के  बारे  में  निर्णय  करने  में  मेरा  कोई  हाथ  नहीं  इस

 लय  के  कार्यभार  संभालने  से  बहुत  पहले  ही  इस  बारे  में  निर्णय  हो  चुका  था  ।  दूसरी  संस्था केरल  में

 स्थापित  की  जायेगी  कौर  जेसा  कि  में  पहले  भी  बता  चुका  हूं  केरल  तथा  राष्ट्र  की  इसमें  ही  श्रमिक

 भलाई है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  सभा  कल  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 इस  के
 लोक
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 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 ाााााएएएएएएएएएएल्इतइतएलएइ
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 के

 लिये

 बलि  e  ३२१०

 mati  वित्त  निगम  )  विधेयक  पर  विचार  तथा  उसका  पारित

 किया  मध्यम  पत्तन  विकास  समिति  के  प्रतिवेदन  संबंधी  प्रस्ताव  पर  चर्चा

 art  भूतपूर्व  नियंत्रक  तथा  महालेखा  श्री  To  Fo  चन्दा  को  वित्त  आयोग

 का  सभापति  नियत  करने  के  बारे में  चर्चा  ।
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